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 १०  १९५६

 लोक  सभा  साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुय े]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 सीमेंट

 1*१३०३. श्री  एस०  सी०  सामन्त :  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सीमेंट  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  सीमेंट  के  उत्पादन  को  बढ़ान ेके  किस

 कार्यक्रम  को  शुरू  किया  जा  रहा  कौर

 कितने  नये  निजी  उद्योगपतियों  ने  सीमेंट  के  कारखाने  चलाने  के  लिए  लाइसेंस  मांगे  है  ?

 1  उद्योग  मंत्री  :  सरकार  द्वारा  पहले  ही  अनुमोदित  विकास  कार्यक्रम

 के  भ्रनुसार  EZ  लाख टन  की  aaa  वार्षिक  संस्थापित  क्षमता को  PEGo—HN  तक  RVR  लाख

 टन  तक  बढ़ा  देने  की  प्रस्थापना  को  गई  है  ।

 ae  के  नये  कारखाने खोलने  के  लिये  लाइसेंसों  के  लिये  १०  प्रार्थना  पत्र  सरकार  के
 |

 विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  कया  सौराष्ट्र  के  किसी  समवाय  ने  ऐसे  लाइसेंस  के  लिये

 qa  दिया  यदि  तो  सरकार  की  उसके  सम्बन्ध  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 बहुत  से  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  हुये  जिन  में  सौराष्ट्र  से
 भी

 हैं
 ।

 किन्तु  प्रश्न  यह  है

 कि  यद्यपि  मांग  बहुत  हैं  तथापि  जब  तक
 कि

 हम  अपने  लक्ष्य  को
 न

 विकास  का  भर  ही  नहीं  उठेगा  ।

 दूसरा  कारण  परिवहन  व्यवस्था  की  आवश्यक
 कच्चा  रोक  तैयार  माल  लाने  ले  जाने  की  श्रीमती  है  ।

 श्री  ato  पी०  नायर  :  १२०  लाख  टन  के  निर्धारित  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखते  क्या  सरकार

 की  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  सीमेंट  के  मूल्य  को  घटाने
 की

 कोई  योजना  हैं
 ?

 श्री  कानूनगो
 :  वर्तमान  कारखानों  के  स्थानों  को  देख  कर  प्रफुल्ल  भ्रायोग के  परामर्श  रो

 निश्चित  किया  गया  हैं  |

 ाा ा 1मल ५  WAT  में

 १२७४
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 श्रिया महोदय  :  अग्रेतर  उत्पादन  के  बाद  मूल्य  कम  हो  जायेंगे  |

 श्री  ato  पी०  नायर :  क्या  उत्पादन  के  बढ़ने के  साथ-साथ  मूल्यों  में  भी  कोई  उत्तरोत्तर  कमी

 होनी  है  ?

 वाणिज्य  site  उद्योग  तथा  लोहा  ौर  इस्पात
 मंत्री  टी०  टी०  :  जब

 हम  मांग  पूरी  नहीं  कर  तो  हमें  यही  करना  पड़ता  हैं  कि  मूल्य  बढ़  जायें  ।

 श्री  हाव  शभ्रय्यंगार
 :

 क्या  भद्रवती  के  सीमेंट  कारखाने  को  बढ़ाने  की  कोई  योजना  है  ?

 श्री  कानूनगो :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव नहीं  हैं  ।

 श्री
 ato

 डी०  पांडे
 :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  एक  कारखाने  में  तैयार  होने  वाला  सीमेंट

 की  सामान्य  दर  से  २२  रुपये  प्रति  टन  अधिक  मूल्य  पर  बेचा  जाता  है  ?

 ठी
 ०  टी०  कृष्णमाचारी :  ag  निस्संदेह  सच  है  कि  की  बहुत  कमी है  ।  हमारा  उत्पादन

 इस  समय  लगभग  Yo  लाख  टन  प्रौर  जैसा  कि  मैंने  सदन  में  एक  पिछले  waar  पर  कहा  हमारी

 मांग  RY,coo0  टन  प्रति  मास  eal  जो
 बढ़  कर  लगभग  १००  लाख

 टन
 हो  जाती है

 |
 जब

 मांग

 शर  संभरण  में  ५०  लाख  टन  का  तो  इन  संब  बातों  का  उत्पन्न  होना  भ्रनिवारय है  ।

 श्री  ए०  एस०  थामस
 :

 कया  इस  प्रत्येक  कमी  का
 जिस

 का  माननीय  मंत्री  ने  उल्लेख  किया

 आंशिक  रूप  से  कारण  पहली  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  नये  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  नये

 लाइसेंस  देने  में  सरकार  अनिच्छा  प्रकट  करती  रही  प्रोपेन  यदि  तो  सरकार  इस  बात  का  ध्यान

 रखेगी  कि  ऐसी  बात  फिर  न  हो  कौर  मंजूरी  देगी
 ?  च

 Tait  टी०  टी०  कृष्णमाचारी
 :

 wet  के  पहले  भाग  में  जो  श्रभिधारणा  है  मैं  उस  का  निश्चित  रूप

 से  प्रतिवाद करता  हूं
 ।

 हम
 न

 केवल  लाइसेंस  देने  के  लिये  बल्कि  लोगों  को  विकास  योजनायें  प्रारम्भ  करने

 नये  उपक्रम  शुरू  करने  के  लिये  प्रेरित  करने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करते  रहे  हैं
 ।

 इसी  लिये  मेरे

 सहयोगी  यह  कहने  की  स्थिति  में  थे  कि  १६६०  तक  हम
 १२०

 लाख  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  कर
 सकेंगे

 |

 इसलिये  हमें  अपनी  स्थिति  में  परिवर्तन  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  जैसा  कि  मेरे  सहयोगी  ने

 संभव  है  कि  अगले  दो  वर्षों  में  शीघ्रता  से  हम  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  लें
 ।

 एक  बात  तो  यह  है  कि  योजना

 ara  ने  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  है--मेरे  विचार  माह  करेगा  ।  दूसरी  अड़चन  रेलवे  की  सीमेंट

 या  इस  प्रयोजन  के  लिये  आवश्यक  कच्चा  माल  ले  जाने  की  क्षमता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  झपने  सहयोगी  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  में  थोड़ी  सी  शुद्धि  करना  चाहूंगा
 |  उन्होंने

 कहा  था  कि  भद्रवती  के  कारखाने  को  कौर  बढ़ाने  का  विचार  नहीं  हैं  ।  किन्तु  १८,०००  टन  की  वृद्धि

 करने  की  एक  योजना  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  |

 श्रीमती  अम्मूस्वामीनाथन्  :  माननीय  मंत्री  कके  अनुसार  जब  कि  सीमेंट  की  इतनी  कमी

 तो  इतना  सीमेंट  चोर  बाजार
 से

 कैसे  उपलब्ध  हो  जाता  हूँ
 ?

 श्री  टी०  do  कृष्णमाचारी :  यदि  माननीय  सदस्या  मुझे  ae  ब्योरा  दे  कि  वह  सीमेंट

 कहां  से  ले  सकती
 तो

 मैं  उनका  झा भारी  रहूंगा
 ।

 श्री  सु ही उद्दीन  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  मांग  काफी  बढ़  गई  हैं
 ।  सरकार  ने  उन  कारखानों

 की  स्थापना  के  सम्बन्ध  जिनके  लिये  तीन  वर्ष  पूर्व  लाइसेंस  दिये  गये  शिष्यता  लाने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की
 तो  न

 it
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 श्री  ato  टी
 ०  कृष्णमाचारी :  मैंने  कहा  कि  हम  सदा  लोगों  को  कारखानों  को  बढ़ाने  या  नये

 कारखाने  स्थापित  के  लिये  प्रेरित  करते  रहे  हैं
 ।

 तीन  वर्ष  से  ऐसा  ही  किया  जा  रहा  है  ।  किन्तु  मेरे  माननीय

 मित्र  का  यह  कहना  सच  नहीं  कि  तीन  वर्ष  पूर्व  सीमेंट  की  कमी  थी  ।  तीन  वर्ष  पूर्व  भारत  के  विभिन्न  भागों

 में  सीमेंट का  अतिरेक  था ॥

 बहुत  से  माननीय  सदस्य

 श्रिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्यों  को  इस  विषय  में  बहुत  रुचि  हैं  ।  यदि  वे  किसी  दिन  साढ़े en
 पांच  के  बाद  बैठने  के  लिये  तैयार  तो  मैं  इस  के  सम्बन्ध  में  area  घंटे  की  चर्चा  की  अनुमति  देने के  लिये

 तैयार हूं  ।

 बुद्ध  के  सम्बन्ध  में  चलचित्र

 1१३०४,  श्री  गाइडलाइन  गौड़  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 x क्या  यह  सच  हैं  कि  भगवान  बुद्ध
 की  ५००वीं  जयन्ती

 के
 स्मरणोत्सव

 के  सम्बन्ध  में  बुद्ध

 के  जीवन  की  एक  घटना  के  बारे  में  एक  पूरी  लम्बाई
 का

 चलचित्र  बनाने  के  लिये  थाईलैंड  ने भारत  सरकार

 से  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  चलचित्र  की  शूटिंग  भारत  में  किये  जाने  के  लिये  सब

 सुविधायें  देना  स्वीकार  किया  हूँ  ?

 उपमंत्री  after  के
 ०  :

 जी  दिसम्बर  PUN A में

 थाई  सरकार  ने  हमारे  एक  सूचना  पदाधिकारी  की  सवारी  के  लिये  प्रार्थना  की  जो  उसे  बुद्ध  जयन्ती

 उत्सव कं  सम्बन्ध  में  एक  फिल्म  बनाने में  सहायता  दे  |  भारत  सरकार  ने  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार कर

 लिया  था  ate  om  पदाधिकारी  की  सेवायें  छः  मासों  के  लिये  उसे  दे  दी  गई  है  ।

 बुद्ध  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  चलचित्र  बड़ी  सावधानी  से  बनाना  आवश्यक  है
 ।  कथानक

 tar  होना  चाहिये  जो  बौद्धों  को  कौर  age  का  सम्मान  करने  वालों  को  स्वीकार  हो  ।  इन  मामलों पर

 aa  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  गार्डिलिगन  गौड  :  थाइलैंड  सरकार  ने  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  थी  कौर  थाई  सरकार

 की  प्रार्थना  को  स्वीकार  करने  में  हमारी  सरकार  द्वारा  कितना  अनुमानित  व्यय  किये  जाने  की  संभावना

 श्री  अनिल  हि०  चन्दा  :  हमें  कोई  खर्च  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  हमारे  एक  पदाधिकारी की  सेवायें

 थाई  सरकार  का  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  हैं  ।  वही  उस  का  सेवा  निवृत्ति  ग्रन्शदान  इरादी  देगी  |

 श्री  गार्ड्लिगन  गौड
 :

 क्या  बुद्ध  की  २५००वीं  जयन्ती  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  बुद्ध  के

 जीवन  के  बारे  में  एक  चलचित्र  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  अनिल के०  चन्दा  :  यह  प्रदान  सूचना  कौर
 प्रसारण  मंत्री  से  पूछा  जाना  चाहिये  ।

 बाघों  को  अनुमित  जोवन-झीवर

 1*  १३०४.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उन  विभिन्न  बांधों  जो  बनाये  जा  चक  हैँ  या  बनाये  जा  रहे  जीवन  water  का

 भ्रनुमान  पूरी  तरह  लगाया  गया  शर

 प्रति  तो  घाटी  के  बाघों  ५ तरार  हीरा  कुड  बांध  की  ग्र नुमा नित  जीवन  अवधि

 क्या ह

 अंग्रेजी  में
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 सिचाई  कौर  विद्युत्  उपमंत्री  :  जी  हां  ।  बांध  की  wafer  का  अ्रनुमान

 सदा  ही  की  जांच  के  समय  लगाया  जाता  हैं  ।

 दामोदर घाटी  के  बांध

 तिलैया  २३७

 कोलार  द्  ज

 मालथौन  Xo  पी
 ~~

 पचत  ४२

 grees  बांध--सौ  वर्षों  से  अधिक  |

 यें  आंकड़े  बांधों  की  संग्रहधारिता के  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  इन  बांधों से  रेत  प्रति  वर्ष  साफ  किया  जायेगा  या  पांच  या

 दस  वर्षों के  बाद  ?

 श्री  हाथी  :  जहां  तक  रेत  साफ  करने  का  सम्बन्ध  इस  के  लिये  स्वयं  इमारत  में  ही  ऐसे  प्रबन्ध

 किये  जा  रहे  जिससे  कि  रेत  निकालने  ae  खोदने  का  यह  काम  श्राप  होता  रहता  है  |  किन्तु

 इसके  भ-संरक्षण  जसे  अरन्य  उपाय  भी  करनें  होंगे  ।

 Sto  एन०  तिवारी  पंचेत  बांध  की  जीवन-भ्रमरी केवल  ws  वर्ष  निश्चित की  गई

 इसके  इतना  कम  होने  का  क्या  कारण  है
 ?

 श्री  हाथी  :  यह  aware  किया  जाता  हैं  कि  पंचेत  पहाड़ी  के  जलागम  क्षेत्र  में  बहुत  अधिक  रेत

 जमा हो  भू-संरक्षण  के  लिये  उपाय  भी  करने  होंगे  ।  यह  पूरे  झरोकों  पर  आधारित  नहीं

 तथापि  यह  भी  गणना  कर  के  निश्चित  किया  गया  हैं  ।  दामोदर  घाटी  निगम  भू-संरक्षण के  लियें  उपाय

 कर  रही  है  ।  कौर  इस  से  बांध  की  जीवन-्रवधि  के  बढ़  जाने  की  संभावना है  ।  पांच  aT  के  बाद  कौर

 ७७  इकट्ठे  किये  कौर  झ्रावश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 tat  ato  डी०  पाँडे  :  इन  बाघों को  १००  वर्ष  के  बाद  फिर से  बनाना  पड़ेगा  अथवा

 जो  इतना  रुपया  खर्चे  किया  गया  है  उस  का  क्या  होगा
 ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  उस  समय  की  सरकार  से  पूछ  सकेंगे  ।

 श्री  ato  पी०  नायर  :
 क्या  बांधों

 की
 जीवन  प्रविधि  बढ़ाने  के  लिये  इस  मंत्रालय  के  अधीन  कोई

 गवेषणा  कार्य  किया  गया  है  are  कया  बांधों  के  लिये  किये  गये  कंकरीट  के  ढांचों  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष

 गवेषणा  कार्य  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  हाथी
 :

 बांध  की  जीवन  अवधि  का  उल्लेख  करते  समय  मेरा  आशय  बांध  के  पक्के  ढांचे
 की

 से  नहीं  इससे  area  यह  है  कि  जलाशय  के  पानी  का  उपयोग  कब  तक  हो  सकेगा  कुछ  समय  के

 पश्चात  रेत  जमा
 हो

 जायेगा  कौर  जब  समूचा  जलाशय  रेत  से  पूर्ण  रूप  से  भर
 तो  यह  बेकार

 हो  ग्रथात हमें पानी नहीं हमें  पानी  नहीं
 मिल  सकेगा  ।  इस  का

 पाया
 बांध  के  पक्के  या  कंकरीट

 के  ढांचे
 की

 अवधि  नहीं  है  बल्कि  जमा  किये  जाने  वाले  पानी  का  उपयोग  किये  जा  सकने  की  अवधि से  है
 ।

 श्री  dto  पी०  नायर  :  यह  नहीं  था  ।

 श्री  कासलीवाल | महोदय

 श्री  कासलीवाल  :  सरकार  को  विदित  हे  कि  उन  बांधों के  अतिरिक्त  जो  हाल  ही  में

 बनायें  गये  हैं  या  बनाये  जा  रहें  देश  में  कुछ  ौर  बांध  भी  जिन्हें  बने  कुछ  समय  हो  चुका है  ।
 क्या

 सरकार  नें  इन  की  जीवन-श्रद्धा  के  बारें  में  कोई  सर्वेक्षण  किया है  ?

 wast  में
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 श्री  हाथी
 :  जी  हां  ।  हम  ने  विभिन्न  बांधों  ate  उनकी  संग्रह  धारिता  सर्वेक्षण  किया  है  ।

 श्री  सारंग धर  दास
 :

 क्या  जलाशय  क्षेत्र  में  वनों  के  काटे  जाने  के  जलाशय की  गहराई

 में  इतना  रेत  जमा  हो  जायेगा
 कि

 बातों  की  जीवन-श्रद्धा  उनकी  गहराई  के  सम्बन्ध  में  उतनी  नही  रहेगी

 जितनी कि  भ्र नुमा नित  यदि  तो  क्या  ऐसे  जलागम  क्षेत्रों  जहां  वन  काट  दिये  गये  पुनः
 बन

 लगाने  का  कोई  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  हाथी
 :

 जलागम  क्षेत्रों  में  वनों  का  होना  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  जब  तक
 कि  भू-संरक्षण  सम्बन्धी  उचित  उपाय  न  किया  तो  बांधों  की  जीवन-ग्रन्थि  उस  ae  में  जैसा

 कि  मैंने  स्पष्ट  कमी  हो  जाने  की  संभावना है  ।  जलागम  क्षेत्र  में  उचित  कार्यवाही  करनी

 पड़ेगी  ।

 श्री  सारंग धर  दास
 :

 क्या  यह  की  जा  रही  है  ?

 श्री  हां

 श्री  डी०  सो०  शर्मा  :  भारत  में  बांधों  की  जीवन-ग्रन्थि  भ्र मे रिका  कौर  रूस  के  बांधों

 की  जीवन-भ्रमरी  की  तुलना  में  कितनी  है  ?

 श्री  भारत  के  बांधों  की  औसत  जीवन  safes  की  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि

 जैसा  कि  मैं  ने  एक  की  जीवन-श्रद्धा  २३७  वर्ष  हो  सकती  है  दूसरे  की  ४२  ।  हम  श्रोतों

 से  हिसाब  नहीं  लगा  सकते  ।  यह  तो  नदी  विशेष  के  जलागम  क्षेत्र  पर  निर्भर  है  ।

 1*  १३०६.  डा०  रामा  राव  :  क्या  वाणिज्य  site  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (१)  आन्तरिक  झ्रावस्यकताओं की  पूर्ति  के  लिये  ate  (2)  विदेशी  मंडियों  में  बेचने  के  लिये  सामान्य

 सर्पगन्धा के  उत्तम  प्रकार  के  सत  )

 तैयार

 करने  के  लिये  श्री  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैँ
 ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )
 :  न  केवल  देश  की  शभ्रावश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिये  बल्कि  निर्यात

 मंडियों के  लिये  देश  में  सर्पगन्धा का  सत  निजी  फर्मों  द्वारा  तैयार  किया  जाता  है  |

 T3t0  रासा  राव  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  भारत  में  बनाई  जाने  वाली  कुछ  श्रौषधियों

 के  प्रमाफ  के  बारे  में  कुछ  गंभीर  शिकायतें  हैं  ate  भारत  में  विदेशी  औषधियों की  मांग  बढ़  रही  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  सामान्य रूप  से  ऐसा  होना  संभव है  क्योंकि  यह  की  पसन्द

 का

 met  भी  तो  ara  है  ।

 श्री  ato  पी०  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  स्थानीय  उत्पादक  आन्तरिक  श्रावश्यकताझ्रों

 ate  निर्यात  के  लिये  उत्पादन  करते  हैं
 ।

 क्या  इसी  कारण  सामान्य  सर्पगन्धा  को  उसके  मूल  रूप  में  निर्यात

 नहीं  किया  जाता  है  ?

 श्री  कानूनगो :  निर्यात  की  अनुमति है

 Uo  एम०  थामस  :  स्थानीय  कौर  विदेशी  बाजारों  के  लिये  इस  जड़ी  बूटी  की  उपज को

 बढ़ाने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  इसकी
 उपज  पहले

 से  ही  काफी है
 ।  बागान  लगाने  का  कभी  प्रश्न  ही

 नहीं  होता  ।

 wast  में
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 रामा  इन  बातों  को दृष्टि में  रखते  ga  कि  इस  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  औषधि  का  उत्पादन

 संतोषजनक  ढंग  में  नहीं  हो  रहा  है  जो  इस  बात  को  देखते  हुये  भी  कि  विदेशी बाजारों में  इसकी  मांग
 कम

 हो  रही  हैं  क्योंकि  वहां  सामान्य  सर्पगन्धा  की  बजाये  किसी  अन्य  स्थानापन्न  वस्तु  का  प्रयोग  करने

 के
 प्रयत्न  किये

 जा
 रहें  क्या  सरकार  इस  औषधि  की  उच्च  प्रभाव युक्त  किस्म  का  उत्पादन  करेगी

 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 माननीय  सदस्य  कां  अनुमान  ठीक  नहीं  है  ।  क्योंकि  इसको  बनाने  वाले

 तम  सोथो  को  औषधि  अधिनियम  के  नगन्तगत  wafer  दी  गई  हैं  श्र  वे  उसी  के
 नियंत्रण  में  काम

 करती  हँ  ।  नायिका  थ  यह  है  कि  उनकी  निर्माण  क्षमता  ale  निर्माण  प्रणाली  का  निरीक्षण  किया  जा

 सकता  है
 ।

 दूसरे  प्रदान  के  सम्बन्ध  मैं  यह  बता  दूं  कि  अब
 भी

 इसका  काफी  निर्यात  हो  रहा  इसकी

 किस्म के  बरच्छा  होने पर  इसकी मांग  झर  भी  बढ़ने की  प्रिया  शर यह  इस  बात  पर  भी  निर्भर

 करेंगा कि  प्राय  sat  की  तुलना  में  हमारे  उत्पादन  की  प्रतियोगी  क्षमता  कैसी  है  ।

 न्यूजीलैंड में  भारतीय

 1*  १३०६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  वय  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 न्यूजीलैंड  में  कितने  भारतीय  wk

 क्या  वह  नागरिकता  के  अधिकारों  का  उपभोग कर  रहे  हैं  ?
 a  र मंत्री  के  सभासचिद  सादत  चली  at)  दि

 जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होने  पर  लोक-सभा  के  समक्ष  रख  दी  जायेगी  |

 इकबाल  क्या  न्यूजीलैंड  arraray  अधिनियम  के  अनुसार  भारतीयों  को

 लैंड  में  अब  भी  wea  देशीय  जाति  समझा  जाता  है  ?

 श्री  सादत  wet  खाँ  :  यदि  माननीय  सदस्य  कुछ  प्रतीक्षा  करें
 तो  सब  जानकारी  एकत्र  कर  के

 लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 श्री  कासलीवाल  :  क्या  न्यूजीलैंड में  भारतीयों  को  नागरिकता  के  अधिकार  देने  के  लिये  कोई

 अभ्यंग  निश्चित  किया  गया  है  ?

 श्री  सादत  चली  खाँ
 :

 मैं  ने
 जो  उत्तर दिया  है  उसके  अतिरिक्त  मुझे  कौर  कुछ  नहीं

 कहना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानकारी  एकत्र  कर  रहे  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  कौर  प्रदान  पूछते  ही

 चलें  जायेंगे  तो  उन्हें यही  उत्तर  मिलेगा कि  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ।  यदि  प्रौर  प्रश्नों  को  छोड़

 दिया  जाये  तभी  मैं  सर्पगन्धा झ्र  सीमेंट  ग्राही  के  बारे  में  झ्र धिक  ४ ८५  प्रदान  पूछने  की  अ्रनुमति
 दे

 सकता  हूं
 ।

 माननीय  सदस्य  प्रत्येक  बात  को  महत्व  दे  रहे  हैं
 ।

 श्री
 ao  पी०

 नायर
 :  सपंगन्धा बहुत  महत्वपूर्ण  है

 महोदय :
 मैं  प्रत्येक  प्रश्न  को  महत्वपूर्ण  समझूंगा  |

 कोसी  परियोजना

 Teese,  श्री  गिडवानी :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 कोसी  परियोजना  की  लागत  मूल  शभ्रनुमानित  लागत  श्र  पुनरीक्षित  अनुमानित  लागत

 कितनी

 क्या  इसकी  अनुमानित  लागत के  बारे  में  कोई  ह  निर्णय  करने  के  लिये  कोई

 समिति  नियुक्त  की  गई  कौर

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  समिति  ने  इस  मामले  पर  विचार  करके  कोई  निचय  किया है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  मूल  अनुमानित  लागत  ३७'३१  करोड़

 रुपये
 थी  ।  पुनरीक्षित  भ्रनुमान  को  कभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया गया  है  ।

 श्रीमान्  ।

 परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  तैयार  किये  गये  पुनरीक्षित  अनुमान  पर  विचार  करने  के

 लिये  समिति
 की

 बैठकें  नई  दिल्ली
 में  ३१  मार्च  से  २  ale  तक  हुई  शौर  उसने  मूल  अ्रनुमान  से  अधिक

 राशि  की  जांच  पड़ताल  करने  के  लियें  इंजीनियरों  कौर  वित्त  विभाग  के  पदाधिकारियों  की  एक

 समिति  नियुक्त  उपसमिति  की  सिफारिशों  के  यह  देखा  गया  कि  परियोजना

 प्राधिकारियों द्वारा  तैयार  किये  गये  भ्रनुमान  में  कुछ  कमी  की  जा  सकती  थी  ।  समिति  ने

 सिफारिश  की  कि  परियोजना  प्राधिकारी  अग्रेतर  पड़ताल  के  लिये  वित्तीय  विवरणी  के  साथ  एक

 गीत  भ्रनुमान भेजें  ।

 श्री  गिडवानी
 :

 गया  यह  सच  है  कि  भ्र नुमा नों  का  पहले  दो  बार  पुनरीक्षण  किया  जा  चुका

 जैसे  कि  बताया  गया  है  प्रारम्भ  में  यह  ३७३०  करोड़  रुपया  था  ।  फिर  पुनरीक्षण  करने  पर  यह

 ४२  करोड़  हो  गया  श्र  अरब  अनुमान  ५३  करोड़ रुपये  का  ्

 श्री  हाथी  :  यह  सच  हैं  कि  मूल  भ्रनुमान  ३७  करोड़  रुपये  से  कुछ  अधिक  का  वह  मध्यवर्ती

 अ्वस्थायें  थीं  |  उनमें  रो  कोई
 भी

 भ्रान्ति  ग्रनुमान  नहीं  था  ।  wa  इसकी  जांच की  जा  रही  है
 ।

 श्री  गिडवानी  :  इसकी  पड़ताल  करने  वाली  समिति  के  सदस्य  कौन  हैं  ?

 श्री  हाथी  :  वह  सिंचाई  श्र  विद्युत्  मंत्रालय  के  केंद्रीय  जल  विद्युत  झ्रायोग  का

 एक  भारत  सरकार  के  वित्त  मंत्रालय  का  एक  बिहार  सरकार  के  वित्त  विभाग  का

 एक  कोसी  परियोजना  का  मुख्य  प्रशासक  ate  कोसी  परियोजना  का  मुख्य  इंजीनियर

 शर  योजना  आयोग का  एक  प्रतिनिधि हैं  ।

 श्री  एन०  एम०  लिंगम
 :
 ध  का  बार-बार  पुनरीक्षण  किये  जाने  के  क्या  कारण

 दरों  में  परिवर्तन  होने  के  कारण  का  पुनरीक्षण  किया  गया  है  या  कि  कार्य  की  योजना  कौर  रूप

 में  परिवर्तन  के  कारण  ऐसा  किया  गया  है  ?

 श्री  कई  मुद्दों  के  कारण  वृद्धि  हुई है  ।  दरों  के  श्रमिकों  को  गई  अधिक

 पानी  के  निकास  के  अधिक  फाटकों  की  व्यवस्था  करने  शादी  से  ate  पूना  स्टेशन  में  किये  गये

 प्रयोगों  को  सामने  रखते  हुये  अधिक  संरक्षण  कार्य  की  व्यवस्था  करने  से  ग्र नुमा नित  लागत  बढ़  गई

 श्री  पी०  सो०  बोस  :  क्या  यह  सच  नही ंहै  कि  प्रथम  मूल  शभ्रनुमानित लागत  बहुत  प्रतीक

 अर्थात  २००  करोड़  रुपया  थी  ?

 श्री  हाथी  :  वह  इस  से  भी  भारिक  थी  ।  बाराक  क्षेत्र  के  लिये  एक  बहुत  बड़ी  योजना  बनाई

 गई  थी  ।  हमने  उसे  छोड़  दिया  ।  दूसरी  योजना  हनुमान  नगर  की  थी  ।  उसे  भी  छोड़  दिया  गया  था  अब

 एक  छोटी  योजना  आरम्भ  की  गई

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्यां  जनता  के  सहयोग  और  श्रमदान के  कारण  लागत  में  कोई

 कमी  होने  की  संभावना है  ?

 श्री  हाथी  :  इस  मद्द  पर  लागत  के  कम  हो  जाने  की  संभावना  है  परन्तु  ग्र ति रिक्त  क्षेत्र  के  कारण

 सामूहिक  रूप  से  लागत
 बढ़  सकती  हैं  ।

 भ्रंग्रेजी  में



 १२८१  मौखिक  उत्तर  १०  १९५६

 शिक्षात्मक  चलचित्र

 1*१३१२.  श्री  एस०  ato  एल०  नसीम  :  सूचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  बच्चों  शर  विद्यार्थियों  के  लिये  कितने  दिक्षा  सम्बन्धी  चलचित्र  बनाये

 गये

 क्या  ऐसे  चलचित्र  बनाने  को  कोई  रियायतें  दी  जाती
 यदि  at,  तो  वे  रियायतें  क्या  और

 नवागंतुकों  को  इस  क्षेत्र  में  प्रोत्साहित  किया  जायेगा  ।

 सूचना प्रसारण  मंत्री  :  तक  सरकार द्वारा  बनाये  गये  १६१

 चलचित्रों
 को

 चलचित्र  केंद्रीय  बिवाचन  बोर्ड  द्वारा  शिक्षात्मक  चलचित्र  प्रमाणित  किया

 गया है
 ।  चलचित्र  मंत्रणा  बोर्ड  जो  चलचित्रों का  अनुमोदन  करता  १६  १९५५  से

 अब

 TH  सरकार  द्वारा  शिक्षा  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिये  तैयार  किये  गये  ६२  चलचित्रों  को  शभ्रतुमोदित  किया

 है  ।  सरकार  द्वारा  बनायें  गये  कई  अन्य  प्रलेख  चित्र  भी  बच्चों  प्रौर  विद्यार्थियों के  लिये  शिक्षात्मक  महत्व

 रखते

 कौर  समय-समय पर  पुनरीक्षित  की  जाने  वाली  तालिका  में  उल्लिखित  निजी

 उत्पादकों  को  भी  चलचित्र  विभाग  के  कार्यक्रम  में  से  एसे  चलचित्र  तैयार  करने  के  ठेके  दिये  जाते  हैं

 निजी  उत्पादकों  द्वारा  तैयार  किये  गये  कार्यक्रम  से  बाहर  के  चलचित्रों  को  भी  चलचित्र  विभाग  द्वारा

 खरीद  लिया  जाता  है  |

 जी  उपरोक्त  भाग  तथा  में  बताये गये  प्रबन्धों के

 raat  वी०  पी०  नायर

 महोदय  :
 क्या  एस०  वी०  एल०  नरसिंह  प्रदान  नहीं  पूछते  हैं  ?

 श्री  ato  पी०  नायर  :  क्या  इन  प्रमाणित  चलचित्रों में  से  कोई  चलचित्र  विद्याथियों को  विशेष

 रूप  से  खेलों  की  शिक्षा  देने  के  लिये  भी  बनाया  गया  है  ?

 केसकर  :  खेलों  सम्बन्धी  एक  प्रलेख  चित्र  गौर  एक  बनाया  जा  रहा  है  ।

 श्री  ato  पी०  नायर  :  वह  किस  विषय  में

 केसकर
 :

 यह  खेल  के  बारे  में  है
 ।

 श्री  ato  एस०  मति  :  यह  शिक्षात्मक  चलचित्र  किन  भाषियों  में  तैयार  किये  गये  हैं  कौर  क्या

 दिक्षा  संस्थानों  erat  इन  से  लाभ  उठाया  गया  हैं  ?

 केसकर  :
 मैं  ने  यह  कहा  कि  यह  चलचित्र पूर्ण  रूप  से  शिक्षा  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिये

 नहों  हैं  ।  वे  शिक्षा  सम्बन्धी  हैं  ।  इन्हें  कौर  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  प्रलेख  चित्रों  को  इस  समय

 पांच  भाषाओं  में  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  इन  में  से  कुछ  जो  भारत  सरकार  के  विकास  कार्य  के  प्रचार

 के  लिये  हैं  उन्हें  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं में  तैयार  किया  जाता है  ।

 श्री  arco  पो०  गर्ग  :  विद्याथियों  प्रौढ़  बालकों  को  इन  चलचित्रों  को  दिखाने  के  लिये  सरकार

 नें  कया  प्रबन्ध किये  हैं  ?

 केसकर  :  जो  चलचित्र  विशुद्ध  रूप  से  शिक्षात्मक  होते  हैं  उनको  यह  मंत्रालय  दिक्षा

 मंत्रालय  के  लिये  तैयार  करता  है  ।
 स्कूलों या

 बालकों  के  लिये  उनका  वितरण  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा

 किया  जाता है  इस  मंत्रालय
 द्वारा  नहीं

 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  श्रत्वाये

 १३१४.  श्री  बवराघस्वामी  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  tea  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  ग्रल्वाये में केन्द्रीय में  केन्द्रीय

 सरकार  अथवा  किसी  राज्य  सरकार  के

 यदि  तो  उनका  अंगदान  गूथन-पूरक  कितना  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  (tt  कानूनगो  )  इस  साथ  में  सौ  ग्रांट

 प्रौढ़  मसूर  सरकारों  के अदा  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  कोई  भ्रंश  नहीं  हैं  ।

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  रखा  जाता  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ७,

 श्रनबन्ध च्झे  सख्या  ३७  |

 श्री  बूवराघस्वामी  इन
 राज्यों  में  से  प्रत्येक  ने  इस  कारखाने  की  पूंजी  में

 कितना
 अ्रंशदान

 दिया  है  ?

 श्री  कान नगों  यह  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 (| |  ato  पी०  नायर  :  केंद्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारें  इस  कारखानें  का  विस्तार  करने

 भ्र ौर  इस  कारखाने  में  कोयले  की  बजाये  लकड़ी  का  कोयला  कौर  ईंधन  इस्तेमाल  किये  जाने  के  कारण

 होने  वाली  श्रत्यधघिक  उत्पादन  लागत  को  घटाने  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  इसकी  छानबीन  की  है  कौर  उसने  लागत
 को

 घटाने  के

 लिये  उत्पादन  के  तरीके  के  बदले  जाने  कौर  कुल  उत्पादन  बढ़ायें  जाने  की  सिफारिश  की  कौर  उस

 कार्यक्रम  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 महोदय  :  श्री  वेलायुधन  माननीय  सदस्य  पहले  से  ही  खड़े  हो  जाते  हैं  ।  इसके  पश्चात

 मैं
 az

 नहीं  बताऊंगा  |

 श्री  बेलायुधन  क्या  में  जान  सकता  हूं
 vee क  क  क

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  मेरी  बात  भी  नहीं  समझते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  के  उत्तर

 देकर  बैठने  से  पहले  ही  खड़े  हो  जाने  के  क्या  कारण हैं  ?  माननीय  सदस्य  भूल  जाते  हैं  कि  वह  क्या

 कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बेलायधन  :  नहीं  ।  श्रीमान  प्रापर  मझ  से  कहा  था  ।  गत  चार  वर्ष  से

 कोचीन  का  यह  जी  कारखाना  घाटे  पर  क्यों  चल  रहा  है  शर  FAT  भारत  सरकार  ने  इस  कारखाने

 विशेष  को  कोई  श्रमदान  या  वित्तीय  सहायता  दी  है
 ?

 fat  कान नगों  :  यह  घाटे  पर  इस  लिये  चल  रहा  था  क्योंकि  उत्पादन  लागत  थी  ।

 (६... |  बवेलायधन  क्यों ?

 tat  कान नगों  :  इसी  लिये  तो  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  इसकी  जांच  पड़ताल  की

 उत्पादन की  प्रणाली  के  बदले  जानें  और  उत्पादन  की  मात्रा  कें  बढ़ाये  जाने  की  सिफारिश  की  ।  उस  पर

 इस  समय  कार्यवाही की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  एन०  लिंगम  :  इस  कारखाने  में  बनाये  गये  उवेरकों  की  उत्पादन  लागत  इस  समय

 सिन्द्री दि
 मं

 बनाये  जा  रहे  उर्वरकों  की  उत्पादन  लागत  में  कितना  उत्तर

 है  !

 pare  भेजी  में
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 श्री  कानूनगो  :
 मैं

 ठीक  ठीक  gies  तो  नहीं  जानता  परन्तु  वहां  उत्पादन  लागत

 afar है

 a
 श्री  झुनझुनवाला  क्या  प्रतिवेदन  पर  कार्यवाही  करने  द  |

 एकक हो  जायेगा  ?

 यह  f ्
 ॥  ह  1¢  यता

 fo

 लाभप्रद  नहीं  होगा  ।

 श्री  बूवराघस्वामी  :  क्या  इसका  प्रबन्ध  सरकार  करती  है  या  गैर-सरकारी  व्यक्ति ?  इसका

 प्रबन्ध  कौन  व्यक्ति  कर  रहा  है  ?

 एक कौर  तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  eto  टी०  कृष्णमाचारी )

 साथ  द्वारा  इसका  प्रबन्ध किया  जा  रहा  है  ।

 ताज  मंडल  सम्बन्धी  चलचित्र

 1१३१४. श्री  डी०
 सी०

 शर्मा
 :  क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ताज  महल  पर  एक  रंगीन  चलचित्र  बनाये  जाने  की  प्रस्थापना

 यदि  तो  उसका  प्रनमानित च्  व्यय  कितनी  है
 ?

 ate  प्रसारण  मंत्री  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 श्री  Sto  ato  शर्मा
 कया  मैं  जान

 सकता
 हूं  कि  कया वर्ष  १९५६-५७ में  कोई  रंगीन

 प्रलेख

 चलचित्र  या  चलचित्र  बनाने  का  सरकार  ने  कोई  कार्यक्रम  बनाया है  ?

 श्रिया  महोदय  :  क्या  इसका  उत्तर  भी  वही  है  जो  पहले  दिया  जा  चुका  है
 ?

 केसकर  :  सरकार  का  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  मूल  प्रदान  यह  है  कि  क्या  ताज  महल  पर  कोई  रंगीन  चलचित्र  बनाने  की

 प्रस्थापना  हैं  ।  यही  प्रशन  एक  प्राय  रूप  में  पूछा  जा  रहा  है  ।  मैं  इसकी  क  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  माननीय

 द्
 सदस्यों  को  सदन  का  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहिये

 ।
 उसी  प्रश्न  को  दूसरे  तरीके  से  पूछने  से  क्या  लाभ a  r

 इकबाल  fag
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  किसी  विदेशी  ने  ताज  महल

 पर
 चलचित्र  बनाने  की  अनुमति  दिये  जाने  की  प्रार्थना

 की
 है

 ?

 :  जैसा  कि  मैंने  कहा  नहीं  ।  इस  देश  में  चलचित्रों का  निर्माण

 मुक्त  है  |  भारतीय  या  विदेशी  निर्माता  भारत  में  चलचित्र  बना  सकते  हैं  कौर  इसके  लिये  सरकार

 की  अनुमति  की  कोई  झ्रावक्यकता  नहीं  है  ।  सरकार  से  किन्हीं  विशिष्ट  प्रयोजनों  के  लिये  सुविधायें  देने

 की  मांग  किये  जाने  की  स्थिति  में  ही  उन  सुविधाओं  को  देने  का  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  |  जहां  तक  विदेशी

 निर्माताओं  का  सम्बन्ध  इस  सम्बन्ध  में  किसी  ने  wa  तक  सुविधायें  दिये  जाने  के  लिये  अ्रनुमति  नहीं

 मांगी  है  ।

 के  क  क
 श्री  विश्वनाथ राय  :  क्या  में  जान  सकता  हूं

 श्रिया  महोदय
 :  एक  नकार सकारात्मक

 उत्तर  के  लिये  कितने  पूरक  प्रश्न  पूछे  जायेंगे
 ?

 tat
 अंग्रेजी  में
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 मंदिरों तथा  ata  स्थानों  सम्बन्धी  भारत-पाक  करार

 1१३१६,  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  पाकिस्तान  सरकारों  ने  सन्  १९४३  में  मंदिरों  तथा  तीर्थ स्थानों  के  बारे

 में  हुए  भारत-पाक  समझौता  की  क्रियान्विति सम्बन्धी  ब्योरे  को  तैयार  करने  के  लिये  कोई  संयुक्त
 समिति  नियुक्त  की  कौर

 यदि  हां  ,  तो  क्या  उक्त  ने  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  हैं  ?

 मंत्री  के  सभासचिव  सादत  wet  हां  ।  जिसे

 समझौता  के  नाम
 से

 जाना  जाता  है  उसमें  ऐसी  एक  समिति  की  नियुक्ति  का  उपबन्ध  किया  गया  था  ।

 wet  ReyY  में  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  संयुक्त  समिति  के  अपने

 प्रतिनिधियों  के  नाम  सूचित  किये  थे  कौर  उससे  अपने  प्रतिनिधियों  को  नाम  निर्देशित  करने  की  प्रार्थना

 की  थी  ताकि  पन्त-मिर्ज़ा समझौते  के  अ्रनसमर्थन  होने  तक  उक्त  समिति  बिना  विलम्ब  के  कार्य  area

 कर  सक  |  पाकिस्तान  सरकार  ने  दिसम्बर  १९४४  उक्त  समझौते  जहां  तक  कि  उसका  सम्बन्ध

 मंदिरों  और  तीर्थ  स्थानों  से  भ्रनुसमर्थन  कर  दिया  था  ।  भारतीय  समिति  इस  समय  कुछ  प्रारम्भिक

 जैसे  मन्दिरों  की  सूची  बनाने  में  व्यस्त  है  ।  इस  प्रारम्भिक  कार्य  के  समाप्त  होते  ही  पाकिस्तान  सरकार
 a  यह  प्रस्ताव  किया  जायेगा  कि  संयुक्त  समिति  की  don  की  जाये  ak  समझौते की  क्रियान्विति

 प्रारम्भ की  जायें  ।

 श्री  कृष्णा चा ्य जोशी  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जुलाई-म्रगस्त  समझौते  के  पदों  की

 क्रियान्विति  के  लिये  दोनों  सरकारों  द्वारा  क्या  निर्णय  लिये  गये  थे  ?

 श्री  सादत  प्रति  खां  :  सन  ae a  के  जलाई-गप्रगस्त  समझौते  के  निर्णयों  की  क्रियान्विति  के

 पाकिस्तान  सरकार  ने  t4  Reus के  पत्र  के  द्वारा  पाकिस्तान के  सभी  प्रांतों

 कौर  प्रशासनों  को  जारी  किये  थे  ।  भारत  सरकार  द्वारा  भी  ऐसे  ही  रादेश  पश्चिम

 त्रिपुरा  कौर  जम्मू  काश्मीर  को  छोड़कर  दोष  सभी  राज्य  सरकारों  को  जारी  किये

 गये

 राधा  रमण  :  सन  १९४५३  के  समझौते  पर  हस्ताक्षर  होने  के  बाद  कौर  इस  नये  समझौते

 के  सम्पन्न  होने  तक  पाकिस्तान  भारत  में  तीर्थ  यात्रियों  को  मन्दिरों  ate  तीर्थ  स्थानों  की  यात्रा

 करने  से  कितनी  बार  रोका  गया
 ?

 श्री  सादत  ai  इस  समय  इस  प्रशन  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  देने  में  मैं  अ्रसमर्थ  किन्तु

 यदि  इसकी  पूर्व  सूचना  दी  जाये  तो  मैं  श्रावश्यक  जानकारी  एकत्रित  करके  सदन  को  दे  दूंगा  |

 इकबाल  सिंह
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  पाकिस्तान  जाने  वाले  तीर्थ  यात्रियो

 की

 संख्या  निर्धारित  की

 उपमंत्री  afr  के०  चन्दा )  कुछ  दिनों से  इन  नियमों  के
 सम्बन्ध

 में

 काफी  छट  दे  दी  गई  हैं  ।  पिछली  बार  एक  तीथ  स्थान  को  जाने  के  लिये  भारत  के  तीर्थ  यात्रियों  को  बिना

 किसी  सरकारी  खानापरी  को  परा  किये  जाने  की  अ्रनमति  दे  दी  गई  थी  ।  इस  समझौते के  कार्यकरण

 के  ब्योरों  की  जांच  करने  के  लिये  दोनों  सरकारों  द्वारा  समितियां  नियत  कर  दी  गई  हैं  ।

 कामत  :  क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  में  हिन्दुप्नों  श्र

 सिखों  के  मन्दिरों  six  तीर्थ  स्थानों  के  संरक्षण  देखभाल  के  लिये  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  कितनी

 राशि  भ्रावंटित  की  गई  है  भ्रमणा  की  जा  रही  हैं  जैसा  कि  हमारी  सरकार  भारत  स्थित  मस्जिदों  कौर

 मुसलमानों  के  तीर्थ  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  कर  रही  हैं
 ?
 ee  a  2

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सादत  चली  खां  :  मेरा  ख्याल  है  हमारे  पास  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  नहीं  है  किन्तु  F

 जांच  करूंगा  |

 हुक्म  सिह
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  प्रतिनिधियों  के  द्वारा  यह

 जानने  का  कष्ट  किया  है  कि  जहां  तक  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  इन  मन्दिरों  इत्यादि  से  सम्बद्ध  बड़ी

 से  प्राप्त  होने  वाली  हमारी  ara  को  किन  कामों  में  लगाया  जा  रहा  है
 ?

 शी  सादत  wet  खां
 :

 इस  प्रश्न  की  मैं  चाहता  हूं  ।

 जाला हाली  श्रौज्ञार  लिमिटेड

 १३१७.  मुल्ला  अब्दुल्ला भाई
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  जालाहाली

 स्थित  मशीनी  stare  फैक्टरी  में  हाल  ही  में  भर्ती  किये  गये  विदेशियों  की  संख्या  कया  है
 ?

 उपमंत्री  :  कोई  नहीं  ।

 कटोर  उद्योगों  के  लिये  न्यूनतम  कार्यक्रम

 1*  १३१९.  श्री  रघुवीर  सहाय
 :

 क्या  योजना  मंत्री  १३  PeUy  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  ६६६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य  सरकारों ने  सामुदायिक

 विकास  खंडों  के  लिये  कुटीर  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  प्रेषित  न्यूनतम  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने

 के  बारे  में  क्या  कोई  प्रगति  की

 उपमंत्री  एस०  एन०  :  यह  जानकारी  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  की  जा

 रही  उपलब्ध  होते  ही  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 शी  रघुबीर  सहाय  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सामुदायिक  विकास  खंडों  को  उक्त  कार्यक्रम
 कब

 भेजा  गया  था  कौर  उनसे  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रियायें  प्राप्त  हुई

 शी  एस०  एन०  मिश्र  :  कार्यक्रम  के  भेजे  जाने  की  ठीक-ठीक  तिथि  तो  मैं  नहीं  बता  सकता

 हूं
 ।

 किन्तु  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  अ्रनुकल  रही  है  ।  सात  राज्य  सरकारों  ने  पहले  ही  यह  सूचित

 कर
 दिया  है  कि  सामुदायिक  विकास  खंडों  में  उन्होंने  कौन  से  कार्यक्रम  ores  किये  थे  या  करने  का

 इरादा  था ।

 1
 श्री  जांगड़े

 :
 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  कुटीर  उद्योगों  में  ग्रामीणों  को  कारीगर

 बनाने  के  लिये  प्रशिक्षण  देने  के  हेतु  कोई  प्रशिक्षण  केंद्र  खोला  है
 ?

 जज  NON

 श्री  एस०  एन०  fast  :  सामुदायिक  विकार्स  कार्यक्रम
 में  प्रशिक्षण-व-उत्पादन  के  कई

 कार्यक्रम  हैं  ।

 श्री  रघुवीर  सहाय  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  स्थानीय  श्रावश्यकताओओं  कौर  उनकी

 उपयुक्तता  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  किन्हीं  वैकल्पिक  कार्यक्रमों  का  सुझाव  दिया  गया  था
 ?

 श्री  एस०  एन०  सिश  :
 न्यूनतम  कार्यक्रम  की  सूचना  देते  समय  सामुदायिक  परियोजना

 प्रशासन  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  इस  कार्यक्रम को  सदैव  स्थानीय  परिस्थितियों के  अनुसार

 अपनाया  जायगा  ।

 श्री ए०  एम०  थामस  :  क्या  यह  सच  है  कि  योजना  प्रौढ़  खादी  ग्रामोद्योग  बोर्ड

 का  कार्येक्रम  मधुमक्खी  पालन  कि  हम  काफी  परिचित  गुड़  प्राणी  कुटीर  उद्योगों  की

 एक  छोटी  सी  सूची  तक  ही  सीमित  कौर  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ग्राम  उद्योगों  के  क्षेत्र  का  विस्तार

 करने  उन्हें  सहायता  देने
 की

 उसने  ध्यान  नहीं  दिया  प्रौढ़  यदि  तो  कया  मैँ  जान  सकता

 हूं  कि  इस  सम्बन्ध
 में  योजना  झ्रायोग  ने  क्या

 वास्तविक  कार्यक्रम
 निर्धारित  किया  है  ?

 मूल  a  मे
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 श्री  एस०  एन०  मिश्र
 :  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  ध्यान  केवल  मौजूदा  उद्योगों  पर  ही

 दिया  गया  संभावित  उद्योगों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  |

 श्री  रघुबीर  सहाय  में  देखता  हूं  विवरण  में  दी  गई  मदों  में  से  एक  मद  खादी  बुनाई  है  |  क्या

 उसमें  ऊन-बुनाई भी  सम्मिलित  है  ?  क्या  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  इस  कार्यक्रम  में  भ्रेम्बर  चरखे
 को  क्यों  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  था  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  मेरा  ख्याल  है  कि  खादी  में  ऊन  उद्योग  सदैव  सम्मिलित  रहता  है  |

 अम्बर  चरखे  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  को  काफी  जानकारी  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जा  रहा

 है  कौर  बहुत  कुछ  किये  जाने  की  है  |

 चाय  बोर्ड

 1१३२०.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  वाणिज्य  शौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  दिल्ली  में  प्रायोजित  भारतीय
 उद्योग  मेले  में  चाय  बोर्ड  ने  भाग  लिया  था  ;

 यदि  तो  उसने  किस  प्रकार  भाग  लिया

 ats  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 क्या  ate  द्वारा  किये  गये  व्यय  के  ब्योरे  को  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा

 पटल  पर  रखा  कौर

 =
 (  >  )  कया यह  सच  है  कि  उक्त  ate  के  प्रायः  सभी  सदस्यों  ने  एक  के  बाद  एक  प्रदर्शनी को

 देखा था  ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  श्र  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी )

 हां  ।

 एक  सजा  हुमा  मंडप  था  जहा ं:

 (१)  प्रचार  साहित्य  का  प्रदर्शन  किया  गया

 (२)  weet  चाय  बनाने  की  विधियों  के  प्रदर्शन  किये  गये  थे  a  जनता
 को  चाय  बेची

 गई  कौर
 ्

 चाय  बोर्ड  की  चलती-फिरती (3)  चाय  सम्बन्धी  चलचित्र  प्रदर्शित  किये  गये

 मोटर  से  भी  चाय  बेची  गई  थी  ।

 लगभग  एक  लाख  रुपये
 ।

 हां  ।  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल
 पर

 रखा
 जाता  [  देखिये  परिशिष्ट  ७,

 अन बन्ध चय  संख्या  ३०  |

 सरकार  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  चाय
 बोर्ड

 के  सभी  सदस्यों  ने  अथवा

 किन्हीं  अरन्य  सदस्यों  नें  मेले  की  सैर  की  थी
 भ्रमणा  नहीं

 ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कार्यपालिका  समिति  के  कितने  सदस्यों  ने

 बोर्डे  के  खर्चे  से  इस  मेले
 की

 सैर  की
 ?

 श्री  do  टी०  कृष्णमाचारी  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है
 |

 att  श्रीनारायण दास  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  बोर्ड  के  राय-व्यस्क  में  मेले  में

 बोर्ड  द्वारा  भाग  लिये  जाने  के  लिये  कोई  उपबन्ध  रागा  णा  ay चला  दोहे  Al  र  क्या  इस  प्रकार  भाग  लेनें  से  पूर्व

 बोर्ड
 की  मंजूरी  प्राप्त

 की
 गई  थी  ?

 मूल  अंग्रेज  |  में
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 tat  दी०  to  कृष्णमाचारी  :  न्य  ar मेरा  अनुमानते  है  कि  बोर्ड  TH  कार्यपालिका  समिति  ने
 मंजूरी दी

 रामा  राव  :  विवरण  में  व्यय  की  एक  मद  का  निर्माण  ate  सजावटਂ  में

 ४१,७४१
 रुपये  का  व्यय  दिखाया  गया  है  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कर्मचारियों  को  किस  प्र  ः फक ेगर  सजाया

 गया  था  ?

 Zto  टी०  कृष्णमाचारी  मुद्रण की  एक  त्रुटि हुई  जिसे  मैं  स्वीकार
 करता हुं  ।  शब्द

 के  स्थान  पर  शब्द  स्टाल  होना  चाहिये  ।

 श्री  राधा  रमण  विवरण  में  हम  देखते  हैं  कि  इस  पर  कुल  व्यय  OCR  रुपये  हुमा है  ।  क्या
 सरकार  ने  इस  बात  का  निर्धारण

 किया
 ह

 कि  इस  व्यय  के  परिणामस्वरूप  चाय  बोर्ड  शरर  श्र  ठीक  व्यक्तियों
 को  चाय  का  शादी  बना  सका  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  प्रचार  का  वास्तविक  पदों  में  श्र  शीघ्रता  से  मुल्यांकन  कदापि
 नहीं  किया जा  सकतीं  है

 ।  हम  केवल  सामान्य
 प्रभाव का  मूल्यांकन  कर  सकते  शर  हम  आशा

 करतें हैं  कि  सामान्य  प्रभाव  wear  ही  रहा  है  ।

 पटसन  मिल

 *
 १३२१.  श्री  राम  शंकर  लाल

 करेंगे कि

 वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क्या  PEXY  में  पटसन  मिलों  में  करघों  की  संख्या  में
 कुछ  कमी  हुई  ax

 यदि  तो  कितनी  कमी  हुई  हैं  सनौर  उसका  क्या  कारण  है  ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  कौर  १९५५  में  करघों  की  संख्या  BRRVY  थी
 जब  कि  y  में  इनकी  संख्या  ७२,७०२  थी  |  समय-समय  पर  मिलों  में  जो  साधारण  हेर-फेर  gar
 करते  उनके  ही  कारण  ७७  करघों  की

 यह  कमी  हुई

 श्री  एन०  ato
 चौधरी

 :

 क्या  में  जान  सकता  हूँ
 कि

 क्या  काम  के  घंटों  में  भी  कमी
 की

 गई
 श्री  कानूनगो  उसे  नहीं  घटाया  गया  है

 ।
 कौर  करघे  खोल  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  एल०  एन०  मिलन  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  विभाजन  के  बाद  जो  १२  प्रतिशत  करघे

 बन्द  किये  गये  थे  उनमें  से  तब  चालू  किये  गये  करघों
 की

 प्रतिशतता  क्या  है  ?

 श्री  कानूनगो  उक्त  करों  में  से  साढ़े  सात  प्रतिशत  खोल  दिये  गये  हैं  ।

 सिलहट  मुसलमानों  का
 चोरी-छुपे  arn

 1*  १३२३.  श्री  एस०  सी  देव  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सिलहट
 से  पाकिस्तानी  मुसलमान  wer  के

 कचार  जिले  की  सीमा  से  होते  हुए  बिना  पारपत्र  भारतीय  क्षेत्र  में  चोरी-छपे  जाते

 क्या  ऐसे  किन्हीं  व्यक्तियों  को  दंड  दिया  गया

 क्या यह  भी  सच  है
 कि  कचार  जिले के  कुछ  भागों को  पाकिस्तान

 में  सम्मिलित  करने  के
 लियें  पाकिस्तानी  मुसलमानों  द्वारा  प्रचार  किया  जा  रहा  है  जैसा  कि  कलकत्ते  से  निकलने  वाले
 समाचार  पत्र  प्राचीन

 बाजार  पत्रिका
 के  २१  १९५६  के  अंक  में  प्रकाशित

 हुमा  कौर

 उक्त  कार्यवाही  का  सामना करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है
 ?  a  ट  अ  ri  लाट
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 उपमंत्री  अनिल  के०
 कौर  पाकिस्तान  के  मुसलमानों  के

 चोरी-छुपे  भारत  में  रानें  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।  श्रीराम  सरकार  सें  मामलें की  जांच  करने  के

 लियें  कहा  गया  है  ।  उसके  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 अर  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  प्रकाशित  समाचार  की  जांच  की  जायेगी  ।

 श्री  एस०  सी०  देव  :  क्या  उस  पार  के  कुछ  सीमा  क्षेत्रों  में  पाकिस्तानी  सेनाग्र ों  का  कोई

 करण  हो  रहा  है
 ?

 tat  अनिल  के०  चन्दा  :  पाकिस्तान  की  कौर  की  सीमा  पर  ?  मैंने  पाकिस्तान  के  समाचारपत्रों

 में  सीमा  के  इस  हमारी  कौर  सेनाओं  का  केंद्रीकरण होने  के  ग्रारोप  देखें  हैं  ।  मैं  यह  श्रीनिवासन देता

 हू ंकि  हमारी  कौर
 की  सीमा पर  हमारे  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों का  कोई  भी

 केंद्रीकरण  नहीं  अर  हमें

 मेरी  यह  इच्छा  हे  कि  उस  कौर  की  सीमा  पर  भी  ऐसा  कोई  केंद्रीकरण  नहीं  है  ।

 श्री  कामत  :  हमें  ऐसा  ही  सोचना  चाहिये  ?

 श्री  एस०  सी०  देव  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  द्वारा  सीमाओं  कें  सीमांकन  के

 कार्य  को  एकाएकी बन्द
 कर

 दिया  गया  क्योंकि  उसने  यह  महसूस  किया
 कि

 वे  कुछ  भाग  भारत  को

 मिल  जायेंगे  जिन  पर  कि  उसनें  अनचित  ढंग  से  अधिकार  कर  रखा  था  ?

 श्री  अनिल हि ०  चन्दा  यह  सर्वेक्षण  कार्य  कुछ  समय  से  जब  तक  होता  रहा  है  ।

 कार्य  सम्बन्धी  गतिविधियों  में  कुछ  मन्दी  गई  है  ।  अ्रस्थायी  तौर  पर  कुछ  स्थगन  हो  सकता  पर  मैं

 नहीं  समझता कि  यह  स्थगन  इसलिये किया  गया  है  कि  कुछ  प्रदेशों  के  हमारी  कौर  जाने की

 वना

 श्रीमती  खोंगमेन  :  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  है  कि  क्या  खासी  तथा  जैन्तिया

 के  पहाड़ी  जिले  की  सीमा  पर  कई  स्थानों  पर  पाकिस्तानियों  ने  कोई  अतिक्रमण  किया  है  ?

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  भ्र भी  सीमा  का  ठीक-ठीक  सीमांकन  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  भाग  में

 कुछ  विवाद  ग्रस्त  क्षेत्र  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  भ्रतिक्रमण  किया  गया  लेकिन  मुझे  प्रभी  हाल  में  कोई

 सूचना  नहीं  मिली  हैं  ।.

 खोंगमेन  :  मेरा  aaa  है  भारतीय  सीमा  क  अतिक्रमण  |

 tat  अनिल  fo  चन्दा  :  मेंने  बताया  कि  ऐसा  हो  सकता  है  |  लेकिन  मेरे  पास  उसकी  कोई

 ठीक  सूचना  नहीं  है  ।  कुछ  स्थानों पर  उक्त  क्षेत्र एक  विवादग्रस्त  प्रदेश
 है

 |

 महोदय  :  स्पष्ट  है  कि  माननीय  सदस्या  मानी  हुई  भारतीय  सीमा  के  भ्रतिक्रमण  के

 बारे  में  जानना  चाहती  है ं।

 fart  अनिल  के  ०  चन्दा  यदि  वह  माना  gat  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  तो  मैं  निश्चय  के  साथ  कह

 सकता  हुं  कि  हम  अपनी  सीमा
 का  कोई  उल्लंघन  नहीं  होने  देंगे  ।

 श्री  कामत  :  यदि  मैं  ने  ठीक  से  सुना  तो  माननीय  मंत्री
 ने

 कहा
 कि

 वह  ऐसा  सोचना

 चाहेंगे कि  पाकिस्तान  की  कौर
 की  सीमा  पर  सेनाओं  का  कोई

 केंद्रीकरण  नही ंहै
 ।

 क्या  हमारा  गुप्तचर

 विभाग  कौर  सूचना  प्राप्त  करने  के  ग्न्य  सभी  त्रोत  इतने  पर्याप्त  हैं  कि  माननीय  मंत्री
 इस

 सम्बन्ध  में

 कोई  ठीक-ठीक  सूचना  नहीं  दे  रोक  वह  सोचना  ही  चाहेंगे  या  मनमाने  ढंग  से  विचार ही
 करेंगे  ?

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  बुझे  विश्वास  है  कि  वह  यह  मानेंगे
 कि  गुप्तचर  विभाग  द्वारा  हमें  जो

 सूचना  मिलती
 है  उस

 का
 प्रचार

 करना
 सदा

 ही  वांछनीय  नहीं
 होता

 हैं

 अंग्रेजी
 में
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 श्री  ato
 डी०

 पांडे
 :

 क्या  सरकार  यह  जानती  है  कि
 मुस्लिमों  के  सामूहिक  निष्क्रमण के  साथ

 ही  साथ  भारी  संख्या  में  feast  के  भी  सामूहिक  निष्क्रमण  को  देखते  इस  देश  में  जनसंख्या
 की

 एक

 बड़ी  समस्या  खड़ी  हो  जायेगी
 ?

 साथ  ही  दोनों  देशों  के  परस्पर  तनावपूर्ण  सम्बन्धों को  देखते

 क्या  सरकार  ऐसे  विदेशियों  उदाहरण  के  तौर  हमारे  यहां  कुचेष्टा पूर्ण  उद्देश्य

 से  प्रवेश  की  जांच  पड़ताल  करने  में  ग्रीक  सावधानी  से  काम  लेगी  ?

 श्री  भ्रनिल के ० चन्दा के०  चन्दा
 :

 हर  सावधानी  बरती  जाती  है  ।  लेकिन  में  लोक-सभा को  सूचित

 करना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  ऐसी  सीमा  हैं  कि  जहां  इस  प्रकार  के  हरनेक  मामले  होते  हैं  कि  एक  परिवार

 की  एक  झोंपड़ी  पाकिस्तान  में  पड़ती  है  भ्रौर  उसी  परिवार  की  अन्य  इमारतें  भारत  में  पड़ती  शर

 इससे  विपरीत  स्थिति  भी  होती  है
 ।

 इस  क्षेत्र  के  चप्पे-चप्पे  की  देखभाल  करना  बहुत  ही  कठिन  है
 ।

 श्री  देवेश्वर  फार्मा  :  श्रीराम  में  मुस्लिमों  के  छिपा-चोरी  प्रवेश  को  रोकने  के  लिये  कोई
 भी

 सावधानी  नहीं  बरती  जाती  है  ।

 श्िध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  सूचना  दे  रहे  हैं  या  सूचना  मांग  रहे  हें
 ?

 श्री  देवेश्वर  फार्मा
 :

 में
 न

 सूचना  दे  रहा  हूं  और  न  सूचना  मांग  रहा  हूं
 ।

 में  तो  माननीय

 मंत्री  की  बात  का  खंडन  कर  रहा  हुं  ।

 श्री  निल  क 0०  चन्दा
 :

 माननीय  सदस्य  द्वारा  दी  गई  सूचना  मुझे  मिली  हुई  सूचना  में

 साम्य  नहीं

 श्री  देवेश्वर  शर्मा
 :

 क्योंकि  मेरे  पास  जो  सूचना  है  वह  मेंने  स्वयं  संग्रह  की  है  ग्रोवर  उन्होंने  स्वयं

 उसका  संग्रह  नहीं  किया  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  स्वाभाविक  ही  है  कि  राज्य  के  कल्याण  में  सभी  की  रुचि  है  ।  यदि

 किसी  माननीय  सदस्य  को  ऐसे  विषयों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  सूचना  मिली  माननीय  मंत्री

 उससे  मतभेद  रखते  चीन  तो  भ्रच्छा  यही  हैं  कि  ब्योरेवार  सूचना  व्यक्तिगत  रूप  से  दी  जाये  ।

 चिरापूंजी  श्र  श्रसीनगांव  के  बीच  रज्जु पथ

 1१३२४.  श्रीमती  खोंगमेन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रौसाम  में  चिरापूंजी  से  प्र मीन गांव  तक  एक  रज्जु पथ  बनाने  का  एक

 wt

 यदि  तो

 उपमंत्री  एस०  एन०  मिश्र  )  :
 हां  ।

 प्रस्ताव अभी  विचाराधीन  है  ।

 श्री के०  पी०  त्रिपाठी  क्या  मशीनों  शादी  के  लिये  किसी  विदेशी  व्यापारिक  संस्था  के  साथ

 कोई  प्रबन्ध  गया  भर  यदि  तो  क्या  वह  प्रबन्ध  केंद्रीय  सरकार  के  द्वारा  किया  गया

 ह ै?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र
 :

 हमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।  बल्कि  हमने  तो  राज्य

 सरकार  को  सलाह  दी  है  कि  कुछ  अन्य  बातों  के  अन्तिम  रूप  से  तय  हो  जाने  से  पहले  वह  किसी  भी  प्रकार

 की  कोई  वाकुबद्धता न  करे

 श्री  बौ०  एस०  मृति  :
 यह  प्रस्ताव कब  से  विचाराधीन  कौर  कब  इसे  रूप  से

 तय
 '
 ५

 f
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 श्री  एस०  एन०  मिश्र
 :

 परिवहन  मंत्रालय  ग्रोवर  केंद्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  की  सलाह  से

 राज्य  सरकार  के  ब्योरेवार  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  लेने  के  बाद  हमने  उसे  राज्य  सरकार को  लौटा  दिया

 है  शौर  उससे  कहा  है  कि  वह  प्रस्ताव  पर  की  गई  टिप्पणियों  को  देखते  हुये  उस  प्रस्ताव  को  एक  नये  सिरे

 से  तैयार  करे  ।  अरब  हम  उसके  मतामत  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश के  तिब्बत  सीमावर्ती  क्षेत्रों  का  विकास

 *IIQY.  श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  योजना  मंत्री  १०  PEXY  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ६१८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश के  तिब्बत  सीमावर्ती  क्षेत्रों  का  विकास  करने  की  योजनाश्रों  को  कार्यान्वित

 करने  में  श्री  तक  कया  प्रगति  हुई  जिन  के  लिये  ke  करोड़  रुपये  की  राशि  स्वीकृति  की  गई

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  wea  उन  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिये  कुछ  प्रौढ़

 अनुदान  स्वीकार  किये  गये  हैं  तथा  विचाराधीन  ौर

 यदि  तो  उनका  विवरण  क्या  है  ?

 योजना  उपमंत्री  (  श्री  एस०  एन०  :
 भारत-तिब्बत  सीमावर्ती  उत्तर  प्रदेश  के  क्षेत्रों

 ay
 के  विकास  कार्यक्रम  में  चिकित्सा  तथा  जन  स्वास्थ्य  शिक्षा  कौर  पशुपालन

 क

 योजनाएं  सम्मिलित  है  ।  कुछ  सड़कों  को  छोड़  जहां  प्रारंभिक  आयोजन

 व्यय  का  लगाने  में  समय  लगने  के  कारण  गति  कुछ  मन्द  प्राय  योजनाओं

 की  प्रगति  संतोषजनक  रही  है  ।  चार  टेक्निकल  प्रशिक्षण  सात  प्रशिक्षण  एवं  उत्पादन

 सताईस  कताई  झ्रौषद्यालय  भर  प्रसूति  पर  शिशु  कल्याण  केंद्र  स्थापित  किये  जा  चुके

 हैं  ।  प्राइमरी  स्कूल  के  कुछ  अध्यापकों  को  भी  शिक्षा  दी  गई  है  ।  इस  क्षेत्र  में  पशु  विकास  के  लिये  दो  पशु

 चिकित्सालय  खोले  गये  हैं  कौर  पशु  पालकों  की  एक  बड़ी  संख्या  को  दिक्षा  दी  गई  है  ।

 कौर  (7)  इसके  दूसरी  सड़कों  के  लिये  योजनायें  विचाराधीन  हैं  ।  इनक  सारे  ब्योरे

 अभी  निश्चित  नहीं  किये  गये  हैं  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  कभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  स्वीकार  किया  कि  सड़कों  के  निर्माण  में

 जनक  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ।  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  ध्यान

 किया  जा  रहा  है  कि  खास  कर  नीति  दर्रा  शौर  कैलाश  मानसरोवर जाने  वाले  मार्गों  तक

 की  मरम्मत  नहीं  हो  पायी  है  ?  क्या  इस  मामले  में  शीघ्रता  की  जायेगी  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  मेंने  उसका  कारण  भी  बताया  था  कि  किस  तरह  उन  सड़कों  के  निर्माण

 में  देर  हुई  इसका  तो  कोई  सवाल  हम  लोगों  के  सामने  नहीं  हूं  कि  उसमें  कितनी  गति  लायी  या

 यह  कि  हम  बराबर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  ध्यान  इस  तरफ  श्रीकृष्ण  करते  रहें  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  4.0  है  कि  हिमालय  की  दूसरी  भ्रोर

 तिब्बत  में  चीन  की  नई  सरकार  बहुत  सी  सड़कें  बना  रही  हे  वहां  विकास  का  कार्य  तेजी  से  हो  रहा

 है  जिसका  प्रभाव  हमारी  सीमावर्ती  जनता  पर  बहुत  पड़  रहा  है
 ?  इसलिये क्या  सरकार  यह  उचित

 समझती  है  कि  इस  तरफ  भी  विकास  कार्यक्रम  में  तेंजी  लायी  क्या  इस  बारे  में  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  उस  तरफ  विकास  के  काम  बड़ी  तेजी  से  चल  रहे  हैं  यह  तो  हम  लोगों

 के  सामने  कोई  मुख्य  कारण  नहीं  हो  सकता  कि  इधर  भी  विकास  कार्यों  में  तेजी  लायी  जाये
 ।  इधर  विकास

 के  कार्य  स्वतः  तेजी
 से  होने

 चाहिये  ।

 अंग्रेजी में शा
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 भरी  भक्त  दर्शन  :  क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  भी  पायी  है  कि  सीमावर्ती  इलाकों में

 योजनायें  इसलिये  भ्रमित  सफल  नहीं  हो  रही  हैं  क्योंकि  वहां  पर  बाहर  के  आदमियों  को  नियत  किया

 गया  हैं  श्र  स्थानीय  कर्मचारियों  को  बहुत  कम  रखा  गया  जो  कि  वहां  के  शीत  में  कौर  वहां  की  विशेष

 परिस्थितियों में  काम  करने  के  अभ्यस्त  हैं  ?  क्या  सरकार  इस  विषय  पर  विचार  कर  रही  है  कि  जो  व्यक्ति

 वहां  की  परिस्थितियों में  काम  कर  सकते  हें  उन्हीं  को  वहां  नियत  किया  जाये
 ?

 श्री  एस०  एन०  मिलन  :  इन  कठिनाइयों  की  तरफ  यदि  माननीय  सदस्य  सम्बन्धित  भ्र धि कारियों

 का  ध्यान  दिलायें  तो  ज्यादा  weer  होगा  |

 श्री  ato  डी०  पांडे  :  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हुं  ।

 श्रिया  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  चक  गये  हैं  ।  यदि  wea  माननीय

 सदस्य  प्रशन  पूछने  के  लिये  खड़े  नहीं  होते  तो  में  मूल  प्रदनकर्त्ता  को  अधिक  झ्र वसर  देता  हूं  ।  दो  भ्रनुपूरक

 प्रश्नों के  में  फिर  देखता  हुं  ate  यदि  कोई  अन्य  माननीय  सदस्य  पूछने  के  लिये  खड़े  नहीं  होते

 तो  में  मूल  प्रदनकर्त्ता  को  अन्तिम  ver  पूछने  की  कि  देता  हूं
 ।

 उसके  माननीय  सदस्य  खड़े

 हो  जाते  हैं  ।

 कन्नड़  भाषा  में  समाचारों  का  प्रसारण

 1*१३२७.  श्री  गार्डियन गौड़  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  हैं  कि  बम्बई  कर्नाटक  क्षेत्र के  कन्नड़  समाचारों के  अवैतनिक  आलोचकों

 प्रतिवेदनों  में  समाचार  एकक  के  उपसंपादकों  के  अ्रनवाद  की  शभ्रालोचना  की  है
 ?

 कौर  प्रसारण मंत्री  बम्बई  कर्नाटक  क्षेत्र  क॑  कुछ  श्रालोचकों ने  कुछ

 उदाहरण  बताये  जो  कि  बम्बई-कर्नाटक में  बोली  जाने  वाली  मंसूर  में  बोली  जाने  वाली

 कन्नड़  के  पर  fiz  हैं  ।

 tat  गाडिलिगन गौड़  :  इस  त्रुटि  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है
 ?

 केसकर  :  इस  अन्तर  को  दूर  करना  बहुत  कठिन  है  क्योंकि  बम्बई-कर्नाटक की  बोली

 जाने  वाली  कन्नड़  में  श्र  मैसर  में  वोली  जाने  वाली  कन्नड़  में  थोड़ा  सा  अन्तर  है  |  कन्नड़  में  प्रसारित

 किये  जाने  वालें  समाचारों
 के

 सम्बन्ध  में  हम  मध्यम  मार्ग
 अपनाना  चाहते  ह  यह  स्पष्ट है

 कि  कुछ

 साधारण  बातों  में  कुछ  लोग  विशेष  उच्चारण  या  गलत  समझते हैं  सरे  इसे  बिल्कुल

 ठीक  समझते  हैं  ।

 श्री  कामत  :  seat  कौन  हैं  बम्बई  में  बोली  जाने  वाली  कन्नड़  प्रिया  मैसूर  में  बोली  जाने

 वाली  कन्नड़
 ?

 fart  गार्ड्लिगन गौड़  :  क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  की  जनता  कौर  वहां  के  समाचारपत्रों

 ने  समाचार  बनाने  वाले  पुरुषों  के  बरे  उच्चारण  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  की  यदि  तो  सरकार  जनता

 को  अच्छी  श्रवण  सुविधायें  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर  रही
 ?

 केसकर  :  मेंने  वह  प्रतिवेदन  पढ़ा  हैं  जिसका  जिक्र  माननीय  सदस्य  ने  इस  yea  में  किया

 है  aga  से  लोग  हमारे  द्वारा  प्रसारित  किये  जाने  वाले  समाचारों  की  प्रशंसा  करते  star  कि

 मैं  कह  चुका  कुछ  उच्चारणों  के  सम्बन्ध  में  वे  यह  अनुभव  करते  &  fH  उनका  उच्चारण  दूसरा  प्रकार

 से  होना  चाहिये  जब  कि  मंसूर  के  आलोचक  प्रश्न  उच्चारण  सर्वोत्तम  समझते  हैं  ।  यह  मंसूर

 कौर  बम्बई  व  कर्नाटक  के  बीच  मतभेद  का  प्रश्न  हे  ।
 लि

 अंग्रेजी  में
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 १३२८. डा०  रामा  राव
 :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार ने  साउदी  मलाया  ate  इंडोनेशिया इत्यादि  देशों

 में  वेक्सीन  att  सीरम  की  बिक्री  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  gear  करने  का  विचार  कर  रही

 at

 वर्ष  १९५५-५६  में  (१)  वेक्सीन  (२)  सीरम  के  उत्पादन  कितनी  भ्र ति रिक्त  क्षमता

 थी ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  ato

 निर्यात  व्यापार  विनियमों  के  अधीन  वेक्सीन  कौर  सीरम  के  निर्यात पर  कोई  नियंत्रण  नहीं है  कौर

 निर्यात  wana  के  बिना  भी  स्वतन्त्रतापूवंक  निर्यात  किया  जा  सकता  है  ।

 वेक्सीन  तथा  सीरम  के  उत्पादन  की  प्राक् कलित  अ्रतिरिक्त  क्षमता  लगभग  ७००

 लाख  घन
 गतिमान  १००  लाख  घन  गतिमान

 है
 ।

 रामा  राव  :  प्रदान  बिक्री  के  विकास  के  लिये  सरकार  are
 की  गई  कार्यवाही  अथवा

 की  जाने  वाली  कार्यवाही  से  सम्बन्ध  रखता  हैं  ।  मंत्री जी  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  इसका

 यह  तात्पर्य  है  कि  सरकार  ने  बिक्री  के
 विकास

 के
 लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 है  कौर
 न

 ही  करने
 का

 विचार  है  ।

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :
 माननीय  सदस्य  के  अनुमान  का  पहिला  भाग  सही  है  |

 रामा  राव  :  क्या  यह  सच  हे  कि  मंत्रणादात्री  समिति  quar  औषध  उद्योग  के  बोर्ड  ने  सरकार

 का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  है  कि  उक्त  क्षेत्र  में  सरकारी  संस्थानों  द्वारा  निर्मित  वेक्सीन

 शौर  सीरम के  लिये
 भारत  बहुत  प्रसिद्ध है  ?

 श्री  do  Ao  कृष्णमाचारी :  में  इस  सम्बन्ध  में  या  है नहीं  नहीं  कह  सकता  हूं  क्यों  कि  इस

 समय  मेरे  पास  तथ्य  नहीं  हैं  ।

 इथोपिया में  भारतीय  किसान

 1*  १३२९.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इथोपिया  की  सरकार  की  कटरीना  पर  बनाई  गई  योजना  के  प्रस्तुत  कुछ  भारतीय

 किसानों  के  परिवार  इथोपिया  गये
 ५  ७  TA

 उन्हें  भूमि  देनें  के  ग्र लावा  ग्र  कौन  सी  सुविधायें दी  गई  कौर

 क्या  वे  परिवार  वहां  बस  गये  हैं
 ?

 उपमंत्री  के०  झर  कोई  भारतीय  परिवार

 इथोपिया  नहीं  गया  |  केवल  भारतीय  कृषकों  का  एक  दल  अक्तूबर  gy  में  इथोपिया  गया  वे

 सभी  वापस  लौट  हन  हैं  |

 इथोपिया  की  सरकार  ने  किसानों के
 लिये

 बैल  भर  हलों  की
 व्यवस्था  की

 पहिले  तीन  वर्षों  के  लिये  उन्हें  खेती  के  औजारों  पर  सीमा  शुल्क  श्र  प्रथम  तीन  वर्षों  के  लिये  भूमि
 कर

 से
 विमुक्ति

 दी  गई  कौर  उन्हें  तीन  वर्ष  के  निवास  के
 पदचात्  fet

 में
 नागरिक  अधिकार

 भी  दिये
 जाने  वाले  थ

 इकबाल  सिंह  :  क्या  सरकार  ने  उन  बातों की  जांच  की  हैं  जिन  के  कारण  भारतीय

 किसानों  नें  उक्त
 fren का  लाभ  नहीं  उठाया

 !
 ae  ल

 मूल  अंग्रेजी  में
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 batt  के  ०
 चन्दा

 :
 हमारे  राजदूत  निरंतर  इन  लोगों  के  उपाय  में  रहे  हैं  ।  ये  लोग  मुख्यतः

 संसाधनों की  कहवा  के  बागानों  के  सम्बन्ध  में  ज्ञान  की  कमी  के  कारण  at  उपक्रम  में

 रहे
 ।

 उन  लोगों  में  प्रयास  में  भी  कुछ  मतभेद  पैदा  हो  गया  ।

 इकबाल  सिंह  :  क्या  यह  सच  है  कि  केन्या  में  भारतीयों  के  प्रचुभव कि  से  विवश  होकर

 ही  ये  इसका  लाभ  नहीं  उठा  रहे

 Tema  महोदय :  ऐसा  यहां  ही  क्यों  हुसना  जब  कि  केन्या  स्थित  भारतीयों  के  लिये  कोई  कठिनाई

 नहीं  हुई
 ?

 श्री  अनिल के  ०  चन्दा  :  केन्या  में  हजारों  भारतीय  हैं  वे  वहां  पीढ़ियों  से  रहते  कराये  हैं  ।  यह

 एक  अज्ञात  देश  में  पहिला  उपक्रम  था  उन्हें  वहां  की  स्थिति  बहुत  सुविधाजनक  नहीं  ज्ञात  हुई  ।

 श्री  बे लाय घन  :  भारत  सरकार  ने  भारतीय  जिनके  लिये  इटली  के  अ्रधीन  इथोपिया

 जो  स्वतन्त्र हो  गया  की  भूतपूर्व  सरकार  ने  कुछ  कार्यवाही की  को  युद्धकाल में  हुई  क्षति

 के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 महोदय  :  यह  बात  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होती  |  यह  वहां  भारतीयों  एक

 योजना के  बन्दगी  खेती  करने  प्रौर  बस  कहवा  की  खेती  करने  वालों  के  सम्बन्ध  में  था

 झर
 माननीय  सदस्य  का  प्रशन  युद्ध  के  दौरान  में  हुई  क्षति  के  सम्बन्ध  में  है  |

 Tat  कामत  :  क्या  भारतीय  किसानों  के  वहां  बसने  के  सम्बन्ध  में  इथोपिया  की  सरकार  की  वह

 रियायत  we  भी  है  अथवा  खत्म  हो  गई  है
 ?

 tat  अनिल  के
 ०  चन्दा  :  इथोपिया  की  सरकार  बहुत  सौहार्द्र पण  रही  है  सनौर  मुझे  विश्वास  है  यदि

 उपयुक्त  लोग  मिलेंगें  तो  वह  भूमि  तथा  wea  सुविधायें  देनें  को  सदन  प्रस्तुत  हू
 ।

 नाहन  लिमिटेड

 1*  १३३१.  श्री  बूवराघस्वासी  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  नाहन  फाउन्डरी  लिमिटेड  प्रदेश  )  में  सरकार  ने  प्रयोगों

 पर  बहुत  सा  धन  व्यय

 यदि  तो  इन  प्रयोगों  पर  कुल  कितना  रुपया  व्यय  किया  गया

 किस  प्रकार  के  प्रयोग  किये  गये  हूं
 ?

 मंत्री  नाहन  फाउन्डरी  में  विभिन्न  रूपांकनों  और

 प्रक्रियाश्नों  के  परीक्षणों  पर  शर  कुछ  नई  वस्त्रों  केंद्र  प्रसारी  पम्पों  पम्पों  )  ,  बेलों

 से  चलाये  जाने  वाले  सरोवर  पम्पों  बुलक  सरिवन  पम्प  ),  धान  को  भूस ेसे  करने  वाले

 यंत्रों  मकका के  छिलके  निकालने वाले  यंत्रों  शैली  ),  ढले  हुए  लोहे  के  पुराणों

 प्राय रन  सैंडल्स  )  ,  लंगर की  प्लेटों  प्लेट सू  )  के  निर्माण के  लिये  नमूने  तथा  सांचे

 बॉक्स  )
 बनाने

 पर  PEXI-UY FT में  LEY,  LEE  रुपये  और  १९५४-५५  में  ६५,३९५  रुपये

 व्यय  किये  गये  |

 श्री  बवराघस्वामी  :  नया  यह  सोच  है  कि  इन  प्रयोगों  के  असफल  रहने के  परिणामस्वरूप

 इस  काउन्डरी  को  2,490,000  रुपये  की  हानि  हुई  है
 ?

 कानूनगो
 :

 इस  कारखाने  में  हानि  हुई  किन्तु  यह  हमारे  एक  ऐसे  क्षेत्र  में  हानि

 a
 होने  के  कारण  हुई  है  जिस  में  कि  विभाजन  के  पूर्वे  इसका  लगभग  एकाधिपत्य  था  ।

 wait  में
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 श्री  बूवराघस्वामी
 :

 नया  यह  सच  है  कि  दो  वर्ष  gear  यहां  बनाये  गये  पम्प  सफल  नहीं

 हुए  हैं  उनमें  से  कुछ  तो  उपयोक्ता यों ने  वापस  कर  दिये  हैं  ?

 श्री  कानूनगो :  केंद्र  प्रसारी  ate  सरोवर  पम्प  सफल  नहीं  रहे  है
 ।

 श्री  बूवराघस्वामी :  क्या  यह  सच  है  कि  वहां  के  महा  प्रबन्धक  के  किसी  मान्यता  प्राप्त

 कालेंज  की  यांत्रिक  इंजीनियरी की  डिग्री  नहीं  वहां  के  सहायक  इंजीनियर  के  पास  भी  कोई  डिग्री  नहीं

 है  केवल  यांत्रिक  इंजीनियरी  का  एक  डिप्लोमा  दूसरा  सहायक  इंजीनियर  केवल  एक  ड्राफ्ट्समैन

 है  कौर  उसके  पास  किसी  भी  संस्था  का  डिप्लोमा  नहीं  है
 ?

 महोदय  :  वह  कहते  हैं  कि  वहां  के  तीन  सर्वोच्च  पदाधिकारियों  के  पास  इंजीनियरी  की

 श्री  कानूनगो
 :

 यह  कारखाना  पुरानी  रियासत से  लिया  गया  था  कौर  कमंचारी तभी  से

 नियुक्त  हैं

 राज्य  कोयलाखानों में  प्रशिक्षण  सुविधायें

 श्री  गार्ड्लिगन  गौड़  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  टेक्निकल  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  राज्य  कोयलाखानों  में

 प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  कुल  कितने  केन्द्र  खोलें  और

 ये  केन्द्र  कहां  स्थित  होंगे  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश
 :  जी  at

 पहली  बार  केवल  चार  केन्द्र  खोले  जायेंगे  |
 ~
 ये  केन्द्र  इन  स्थानों  पर  स्थित  रहेंगे

 कौर

 कुरसिया ।

 श्री  गार्डिलिगन गौड़  :  विद्यालांध्य में  कोयले  की  कुल  कितनी खाने  हैं  ?

 श्री  सतीश  :  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  प्रायः  में  कोयले  की  कोई  खाने  नहीं  हैं  ।

 श्री  गार्डिलिगन गौड़  :  विशालाक्ष  में  ?

 श्रिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  इसका  श्रीराम  से  फैसला  कर  सकते  हैं  ।

 शोषण-उद्योग

 डा०  रामा  राव  क्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री  ६  2eUy BT TS को  पूछे

 गये  तारांकित  संख्या  ७५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  नगर  ऐसी  झ्राधुनिक  बघशालायें बनाना  चाहते  हैं  जहां

 उद्योग  द्वारा  अपेक्षित  गिल्टियाँ  sear  aint  के  परिरक्षण  की  सुविधायें  प्राप्त  शरर

 प्रति  वर्ष  होने  वाली  ऐसी  औषधि  का  प्राक् कलित  मूल्य  कितना  है
 ?

 भ्रंग्रेजी  में
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 न
 उद्योग  मंत्री

 :  जी  दिल्ली
 कौर  बम्बई  में  आधुनिक  प्रकार  की

 बघशालायें  बनेंगी  !

 (a )
 वर्ष  न् ग्रायात हान होने

 वाली
 गिल्टियाँ

 PERR—4R  वध

 2519.0

 QEYK—-YY  VEY

 PEYY—UE  ११७

 —
 से

 दिसम्बर
 )

 Sets  सजा  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  पि ते  हुए  कि  ora it  जैसी  aah  का  बहुत

 बड़ी  मात्रा  में  किया  नया  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  अपना  कोई  उद्योग  स्थापित  करना

 चाहती है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 हमारा  प्रथम  प्रयत्न  आधुनिक  प्रकार
 की

 बघशालायें  बनाने  का  होगा

 श्री  fo  पी०  नायर
 :

 कया  यह  भी  विचार  है  कि  रेलगाड़ी  में  सुलभ  कौर  उपयुक्त  परिवहन
 की

 भी  व्यवस्था  की  क्योंकि  भ्रत्यथा  इन  बधशालाश्रों  में  प्रशासन  की  सुविधायें  होने  के  पश्चात्

 भी  पशु  उत्पाद  को  खराब  होने  के  पूर्व  भेजना  सम्भव  न  हो  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में
 भी

 किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी
 ०

 टी
 ०
 कृष्णमाचारी )  :  इन  सहायक

 कार्यक्रमों पर  विचार  करने  के  पूवे  पहिले  हमारे  पास  आधुनिक  बघशालायें  होनी  चाहिये  ।

 मध्य  भारत  का  दीवाल  की  घड़ियों  का  कारखाना

 1*  १३३४५.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  €  2euy  को

 पूछे  गये  तारांकित संख्या  Lok  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  कया

 प्रदेश  के  प्रस्तावित  घड़ी  के  कांरखाने  में  काम  प्रारम्भ  हो  गया  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  क्रानूनगो  )  :
 यह  योजना  जेसी  कि  मूल  रूप  में  बनाई  गई  थी  क्रियान्वित  नहीं

 हुई
 ।

 राज्य  सरकार  श्री  इस  योजना  को  विभागीय  प्रकार  से  चलायेगी
 ।

 इकबाल  सिंह  :  यह  कारखाना  कब  से  काम  करना  प्रारम्भ  करेगा  ?

 श्री  कानूनगो  :  अनुमान  है  कि  यह  इस  वर्ष  के  अन्दर  ही  काम  करना  प्रारम्भ  कर  |

 इकबाल  fag  :  क्या  शीघ्र  उत्पादन  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  क्योंकि  यह  निर्माण  की  नई  प्रक्रिया  है  ।

 ऊनी  कपड़ा

 *
 १३००. श्री  भक्त  दीवान  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सस्ते  इटालियन  कौर  जापानी  ऊनी  कपड़े  के  बहुत  अधिक  मात्रा  में

 श्रायात  के  कारण  इस  देश  के  ऊनी  कपड़े  के  कारोबार  को  गहरा  धक्का  लग  रहा

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 वाणिज्य  उद्योग  तथा  लोहा  इस्पात  मंत्री  टी ०  ही०  :
 जी  नही ं।

 wast  में

 ः
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 प्रन हो नहीं हो  नहीं  उठता

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  बम्बई  के  ऊन  के  व्यापारियों  की  कौर  से  कोई

 प्रभ्यावदन प्राप्त  हुमा  ह  ?

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  ये  भ्र भ्या वेदन  समय-समय  पर  प्राप्त  होते  ७  हें  ।  में  माननीय

 सदस्यों  को  बता  दूं  कि  हम  अपनी  आयात  नीति  में  समय-समय  पर  परिवर्तन  करते  रहते  हैं  में  आशा

 करता  हूं  कि  हमारी  नवीनतम  श्रायात  नीति  से  भरतीय  उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं दोनों  को  ही

 पर्याप्त संतोष  sar  है

 veal  के  लिखित  उत्तर

 जम्म  काहनौर  सरकार  को  ऋण
 *

 १३०१.  श्री  मिश्र  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  जम्म  ्र  काश्मीर  सरकार  को  geyy  में  विस्थापितों के  सहायतार्थ

 कोई  ऋण  दिया

 यदि  तो  ऋण  में  दिये  गये

 उस  ऋण  पर  व्याज  किस  दर  से  लिया

 ऋण  के  वसूल  होने  में  कितना  समय  लगेगा  कौर  वह  किस  प्रकार  वसूल  किया  जायगा
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सती दा  of  ati

 FoR?  लाख  रुपये

 भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  कर्जों  के  लिये  व्याज  की  दरें  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 शरणार्थियों  को  फिर  से  बसाने  जम्मू  की  शरणार्थी  बस्ती  में  छोटे  मकान  )

 बनाने  के  लिये  कर्जों  की  मंजूरी  दी  गयी  है  ।  पुनर्वास  ऋण  ६  साल  के  अर्से  में  मूलधन  की  रकम  के  बराबर

 ५  समान  सालाना कीमतों  में  चुकाये  जायेंगे  सालाना  व्याज  की  दर  पौने  चार  रुपये  प्रतिशत  होगी

 पहली  कीमत  की  अदायगी  एक  साल  पूरा  होने  पर  करनी  होगी
 ।

 पहिले  साल  के  लिये  कोई  ब्याज  नहीं
 जायगा

 छोटे  मकानों  )  के  बनाने  के  लिये  दिये  गये  कर्जों  की  भ्र दाय गी  मूलधन  की  रकम

 के  बराबर  २०  सालाना  किस्तों  में  साढ़े  चार  रुपये  प्रतिशत  सालाना  व्याज  के  हिसाब  से  होगी  ।  पहली

 कीमत  की  ३  साल  के  बाद  ्  होगी  इस  wa  के  लिये  साधारण  ब्याज  लिया  जायगा  ॥

 तेल  दोधक  कारखाने

 1*  220.0  श्री  इब्राहीम  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  के  प्रत्येक

 तेल  दोधक  कारखाने  की  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 1  उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  बम्बई  स्थित  दो  तेल  शोधक  कारखानों  में  पूरा  उत्पादन

 होने  लगा  है  शर  विशाखपट्टम  का  कारखाना  निर्माण  की  अवस्था  में  है  ।

 लौह  अयस्क  खान

 _  88 OW.
 श्री  टी०  बी०  fara राव  :  क्या  लोहा  कौर  इस्पात मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 au F)  क्या  सरकार  द्वितीय  ia

 Tete

 म  gaa  किन्हीं  लौह  ame  खानों

 का  विकास करने  भ्र ौर  उन्हें  चलाने  का  खती  और
 जी

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उनका  अनुमानित  ative  उत्पादन  कया  है
 ?

 वाणिज्य  site  उद्योग  तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  eto  टी०  कृष्णमाचारी

 श्रीमान्
 ।

 लौह  वयस्क  खानों  भिलाई  इस्पात  संयत्र  के  लिये  मध्य  प्रदेश  की  राझारा  पहाड़ियों
 विभाग  द्वारा

 शर  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिले  में  स्थित  बोनाई  लौह  अयस्क
 में

 स्टील  द्वारा  विकास  कराने  का  विचार  है

 राझारा  पहाड़ियों  बोनाई  क्षेत्र  की  खानों
 में

 से  प्रत्येक  का  अनुमानित  उत्पादन
 लगभग

 २०  लारा  टन  प्रतिवर्ष  होने  की

 कागज का  निर्माण

 1*  १३०६.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  २४  QeYe BT को

 पूछे  गये  तारांकित  संख्या  २२३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जमीन  विशेषज्ञों ने  इस  देश  में  कागज  निर्माण
 के

 सम्बन्ध  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 कर  दिया

 यदि  तो  उसकी  विस्तृत  बातें क्या

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 1
 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :  )  afer  प्रतिवेदन  कभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्र  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते

 1*  १३१०.  श्रीमती  तार कद वरी  सिन्हा  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 भारत  जापान  के  साथ  परमानुगृहीत  राष्ट्र-व्यवहार  कर  रहा

 यदि  तो  उस  करार  की  शर्तें  व  क्या  AK

 भविष्य  में  भी  वैसा  व्यवहार  बनाये  रखने  का  कोई  प्रस्ताव  ह
 ?

 श्र  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  दी ०  टो०  कृष्णमाचारी )

 श्रीमान ।

 लोक-सभा पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  शांति  संधि  में  से  तत्सम्बन्धी भ्रनच्छेद  उद्धृत

 किया  गया  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ७,  श्रतुबन्ध  संख्या ३८  |

 वह  करार २८  2EXR FT Rv से  २७  १६४५६ तक  के  चार  वर्षों  की  अवधि  के  लिये

 मान्य =

 \  मामला  विचाराधीन  है  |

 वं दा धारा नदी  परियोजना

 1*  १३१३.  श्री  संगण्णा  :  क्या  योजना  मंत्री  बंश धारा  नदी  परियोजना  के  बारे में  ७  दिसम्बर

 2EXY  को  पीछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६११  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उड़ीसा की  सरकार  से
 कर्ब

 तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुमा

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 ०५ ्  में
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 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  :
 att  तक  श्रीमान ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पिम्परी  पेनिसिलीन  फैक्टरी

 1*१३१८.  श्री  भागवत झा  श्राज्ाद  :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पिम्परी  पेनिसिलीन फैक्टरी  की  संस्थापित  क्षमता  बढ़ाने  का  विचार

 रखती

 यदि  उसमें  कितना  व्यय  शर

 क्या  में  निर्धारित  लक्ष्य  के  बराबर  उत्पादन  होने  लगा  है
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  जी  हां  ।
 ई  2,900,000  रुपये  ।

 मंडी  में  सेंधा  नमक  कौ  खानें

 1*१३२२. श्री  हेम  राज  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  २८  PEUY  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रशन

 संख्या  १६५  के  ४ ६५  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंडी  की  सेंधा  नमक  की  खानों  में  छिदा  के  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई

 उसके  विकास  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि  का  उपबन्ध

 किया गया  है  ?

 PeXY  में  समाप्त  हो  गया  था  ।
 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  मंडी  की  खानों  में  छिद्र  )  कार्य  जुलाई

 १  करोड़ रुपये  ।
 खांडसारी

 १३२६.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  हैं  कि  गन्ने  से  खांडसारी  निकलने का  औसत  मुश्किल

 से  ६  प्रतिदिन  al  |

 यदि  तो  क्या  सरकार  के  पास  गन्ने  से  खांडसारी  निकलने  का  प्रतिशत बढ़ाने

 इसकी  श्रौद्योगिकी  में  सुधार  करने  की  कोई  योजना  है
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  शर  श्रीमान ।

 रूरकेला  इस्पात  संयंत्र

 1*  १३३०.  संगण्णा  :  क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  को  जल  संभरण

 के  सम्बन्ध में  २५  Rey  को  पूछें  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ३२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उस  मामले  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  air

 यदि  तो  वह  निर्णय  कया

 site  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  टी०  टी०  :

 शौर  पुरू  या  कोइल  या  उसकी  किसी  सहायक  नदी  के  area  उपयुक्त  संग्रहण  जलाशय  निर्मित

 भ्रंग्रेजी में
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 करने  का  निचय  किया  गया  है  ताकि  गर्मी  के  महीनों  में  ब्राह्मणी  नदी में  २००  घन  फीट  जल  बना  रह
 सके  |

 इस  समय  जो  कोइल  नदी  की  एक  सहायक  के  कार-पार  यह  जलाशय  निर्मित  करने

 की  संभावना  का  निश्चय  करने  के  लिये  जांच  हो  रही  है  ।

 बाढ़  की  रोकथाम के  उपाय

 1*१३३२.  श्री  हेम  राज
 :

 कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्तर्गत  देश  में  बाढ़  की  रोकथाम के  कार्यों  के  लिये  कितनी

 धनराशि  निश्चित  करने  का  विचार  ak

 पेप्सू  शर  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  कितनी  धनराशि  निश्चित  करने  का

 विचार  है  ?

 सिचाई  site
 विद्युत्  उपमंत्री

 :  ६०  करोड़  रुपय े|

 विभिन्न  राज्यों  के  लिये  बटवारे  का  अन्तिम  निर्णय  कभी  तक  नहीं  ज  है
 ।

 नेपाल  में  गिरने  से  घायल  भारतीय

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 न  १३३६.
 {  श्री  झूलन  सिह

 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  शाहगढ़  ate  थानकोट  के  बीच  में
 ७  Que Hl Wet को  भोले

 गिरने  के  कारण  उन  भारतीयों को  चोट  पहुंची
 जो  पशुपति नाथ  मन्दिर  की

 यात्रा  के  लिये  नेपाल  गये

 हुये

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  घायल  कौर

 भारत  सरकार  कौर  नेपाल  सरकार  द्वारा  घायल  यात्रियों  की  चिकित्सा  झ्र  उन्हें  भ्रमण

 सहायता  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  के०  से  यह  सच  है
 कि

 पशुपति  नाथ

 मन्दिर  को  जाने  वाले  तीर्थ  यात्रियों
 ७  १९४५६  को  गोलों  के  तूफान  से  चोटें  भाई  कई

 व्यक्ति  घायल  हुए  ।  जिन  लोगों  को  चोटें  उनकी  ठीक  संख्या  का  पता  नहीं  लेकिन  किसी  तीर्थ

 यात्री  को  गहरी  चोट  लग  जाने  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।  काठमांडू  में  भारतीय  राजदूतावास  के

 स्थानीय  बीर  अस्पताल  wie  मन्दिर  के  wes  में  प्राथमिक  सहायता  केंद्र  एड

 में  इलाज  की  सुविधायें  मौजूद  थीं  |

 गांवों  में  बिजली  का  लगाया  जाना

 1*१३३७. श्री  हेम  राज
 :

 क्या  सिंचाई  ate  ४ ६  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वे  कौन से  राज्य  हैं  जिन्होंने  अपने  क्षेत्र  में  गांवों  में  बिजली  लगाने  के  कार्य  के  विस्तार  के

 लिये  स्वयं  अपन  निदेशालय  बना  लिये  श्र

 केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  में  गांवों  में  बिजली  लगाये जाने  के  कार्य  के  विस्तार को  प्रोत्साहन

 देने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  रखती  हूँ
 ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  श्र  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है
 ।  [

 देखिये  परिशिष्ट
 ७,

 gare  संख्या  ४०
 |

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 सांभर  नमक

 1८४१.  थ्री  हेम  राज  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 विभिन्न  राज्यों  में  १९४५  में  सांभर  नमक  की  बिक्री  के  लिये  जिला  व्यापारियों  को  कितने

 लाइसेंस  प्रदान  किये  six

 १९५६ में  विभिन्न  राज्यों  को  कितने  देनें  का  विचार है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री
 :  ate  लाइसेंस  राज्य  सरकारों  द्वारा

 प्रदान  किये  जाते  हैं  ।  ठीक-ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  |

 चलचित्र

 1८४२.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी
 :

 कया  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 2EYY  में  केन्द्रीय  चलचित्र  सेंसर  बोर्ड  द्वारा  प्रमाणित  किये  गये  भारतीय  कौर  विदेशी  चलचित्रों  की

 सूचना कौर  प्रसारण  मंत्री
 कसकर

 )

 ३५  एम०  एम०  में  २०००  ३४५  एम०  एम०  में  २०००

 फीट  से  श्रमिक  १६  एम ०  फीट  से  शौर  १६  एम०  एम०  रोग

 एम०  में  Goo  फीट से  अधिक  में  500.0  फीट से  कम  लम्बे

 लम्बे  चलचित्र  चलाया
 ome

 भारतीय  ३१६.  हेडन  oy

 विदेशी  XQo  2, FXS  %,€95

 व्यापार

 1८४४. श्री  इब्राहीम  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  १९५५-५६  में  भारत  के  विदेशी  व्यापार  में  लाभ  om

 यदि  तो  कौर

 REYY—XG A Te aT BT TAT में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  आयात  बढ़ा  है  अथवा  घटा  है
 ?

 ate  उद्योग  तथा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  :

 भ्र  वर्ष  के  प्रथम  ग्यारह  महीनों  के  ही  भ्रांकड़े  प्राप्य  है  ।  कभी  तक  व्यापार  अन्तर  में  लगभग

 ६५  करोड़  का  घाटा  है  :

 १६४५-५६  में  ग्यारह  महीनों  से  आयात  में  PEXW—VY  के  उसी  काल  की  प्रेक्षा  ५६

 करोड़
 की  वृद्धि  हुई  है  ।

 खेती  के  औजारों का  निर्यात

 1४,  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 श्री  राम  कृष्ण :

 क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 Reyy  में  भारत  से  कितने  मूल्य
 के

 खेती  के  चेफ  सिलाई  की  मशीनें

 निर्यात  किये

 वे  किन  देशों  को  निर्यात  किये  गये  कौर  उनका  अ्रलंग-प्रलग  कया  मूल्य

 सरकार  से  इन  चीजों  के  निर्यात  का  विस्तार  करने
 के

 लिये
 क्या  कदम  उठाये  गये  ?

 मूल

 ध
 ी  में
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 वाणिज्य  site  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  to  टी०  कृष्णमाचारी
 ae

 खेती  के  भ्रौजारों  शौर  चेक  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  सामाजिक  व्यापार  लेखों में

 से
 दर्ज  नहीं  किये  जाते  |  इसलिये  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  जहां  तक  सिलाई  की  मशीनों  का

 सम्बन्ध  rays  में  वे  किन  देशों  को  ate  कितने  मूल्य  की  निर्यात  की  गई  यह  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ४१  |

 विवरण  संलग्न  है  ।  [  देखिये  परिदिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ४१  ]

 वृतान्त  चलचित्र

 1८४६.  श्री  एम ०  इस्लामुद्दीन :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  बड़ी  संख्या  में  जाये  विस्थापित  व्यक्तियों के

 पुनर्वास  विषयक  एक  वृत्तांत  चलचित्र  के  निर्माण  का  कार्य  कलकत्ता
 के

 किसी  प्रमुख  स्टूडियो  को  सौंपा
 गया

 यदि  तो  उस  स्टूडियो  का  नाम  क्या

 चलचित्र  का  ठेका  कितने  रुपये  का  दिया  गया  ai

 वह  कब  तक  पूर्ण  हो  जायगा
 ?

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  श्रीमान्

 ०७५ द  न्य  थियेटर्स  लिमिटेड  |

 २०  रुपये  प्रति  फट  ।

 लगभग  छे  से  लेकर  महीनें  में  ।

 लगती

 1८४७.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 PeUY  में  देश  में  कितनी  लगी  (  की  खपत

 उसी  समय  में  कितनी  लुगदी  (  )  का  aaa  किया  गया  ।

 वाणिज्य  शौर  उद्योग  तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  ato  to  0  उ

 ठीक-ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  परन्तु  कागज के  रेयन के  कच्चे रेशे

 के  वास्तविक  उत्पादन  के  भ्राधार  पर  की  अनुमानित  खपत  लगभग  2,00,000  टन

 २०,८६३  टन I

 भाखड़ा  नहर

 tes. श्री  एल०  एन०  मिश्र
 :  सिचाई

 कौर
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भाखड़ा  की  कितनी  नहरों  से  सिचाई  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया

 गत  मौसम  में  लगभग  कितने  क्षेत्र  की  सिंचाई  की  कौर

 सब  नहरें  कब  तक  तैयार  हो  जायंगी
 ?

 site  free  उपमंत्री
 2  से से  जानकारी इकट्ठी  की  जा  रही

 है  कौर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  नला

 अंग्रेजी  में
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 लोहा  इस्पात  व्यापारी

 ८४९.  श्री  हि०  सी ०  सोनिया  :  क्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री २६  QeUY FH के

 तारांकित  प्रशन  संख्या  १४७७  पर  पूछे  गये  भ्र नुपूर कों  के  उत्तरों  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  लोहा  कौर  इस्पात  के  नियंत्रित  )  पंजीबद्ध  )

 व्यापारियों  के  नाम  तिवास  स्थान  क्या

 PEYW—YVY  शर  १९५५-५६  में  इन  में  से  प्रत्येक  को  कितनी  कीमत  का  लोहा

 इस्पात  दिया

 इन  दोनों  प्रकार  के  व्यापारियों  की  दिये  जाने  वाले  कमीशनों  की  दरें  क्या  कौर

 ये  व्यापारी  कितने  वर्षों  से  यह  shard  करते  चले  wa  हैं
 ?

 वाणिज्य  ate  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  eto  :

 तथा  एक  विवरण  साथ  में  संलग्न  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एस०--१३०/५६ |

 जानकारी  एकत्र की  जा  रही  है  ।

 नियंत्रित  स्टाक  होल्डरों  को  ३०  रुपये  प्रति  टन  कौर  पंजीबद्ध

 स्टाकिस्टों को  Cx  रुपये  प्रति  टन  I

 उद्योग  व्यापार  पत्रिका

 an
 ८४५०. श्री  हि०  पी०  सोनिया  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रक

 उद्योग  व्यापार  पत्रिका  की  कितनी  प्रतियां  प्रति  मास  प्रकाशित  होती

 प्रति  मास  कितनी  प्रतियां  बिकती
 कौर

 इसकी  छपाई  प्रकाशन  इरादी  का  अनुमानित  मासिक  व्यय  कितना  है
 ?

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  टी ०
 :

 3,000  |

 %,Yoo  |

 BAKE  रुपये  प्रति  मास  ।

 भारत  सरकार  का  नई

 ८४१.  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  का  नई  में  जिन
 कर्मचारियों

 की
 ५५  वर्ष  की

 के  भव  सेवा  की  अवधि  बढ़ाई  गई  है  उनकी  संख्या  व्या
 ५. ५

 कर्मचारियों  की  संख्या  है  जिन  की  एक  वर्ष  से  प्रतीक  समय  के  लिये उन  में  से  ऐसे

 सेवा  की  wats  बढ़ाई

 क्या  यह  सच  हैं  कि  हैड  रीडर  की  सेवा
 की

 ata  पिछले  पांच  वर्षों
 से  लगातार  बढ़ाई

 जाती  रही  श्र

 यदि
 तो  इसके  कारण

 कया

 मूल  अँगरेजी  में
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 आवास  कौर  संभरण  मंत्री  के  सभासचिघ  पी०  एस०  :  बारह

 लिपिक---

 रीडिंग  ब्रांच--

 केस  रूम--

 मशीन  रूम  बाउन्ड्री--  |

 सात  ।

 att

 कारखानों  के  श्रमिक  कौर  सचिवीय  सरकारी  जो  १  PaRs  से  पहलें

 नौकर  हुए  साधारणतया  ६०  त्रों
 की  तक  सेवा  में  रहने  के  हकदार  हैं  ।

 लेकिन  यह  है
 कि

 वे  कार्यक्षम  शारीरिक  तथा  मानसिक  रूप  में  स्वस्थ  श्र  ठीक  हों  ।  ऐसे  व्यक्तियों के  मामलों  में

 प्रत्येक  वर्ष  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  प्रौर  उन  में  से
 जो

 इन  शर्तों  को  पूरा  करें  जब  तक  वें  ६०

 वर्ष  के  न  हो  सेवा  से  निवृत्त  नहीं  किया  जाता  |

 कुमार  उद्योगों का  विकास

 1८५२.  श्री
 रामानन्द

 दास  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 १९५५-५६
 में  कुटीर  उद्योग के  विकास  के  सम्बन्ध  में  निम्न  शीर्षों  के  अधीन  कितनी  रकम

 बचें की  गई  :

 जत
 x

 (१)  (२)  a?  (३)  कच्चे  चमड़े  को  (४)  हथकरघे  कौर  (५)

 कौर

 QeUS-YO FT WAST में
 ऋण

 शौर  राज  सामान्य  के  रूप  में  कितनी  रकम  खर्चे  करने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश
 :  तथा  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर

 उसे  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 कोयला  धोने  का  संयंत्र

 1८४३.  डा०  रासा  राव  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयले  धोने  का  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  एक  जापानी  सारे  के  साथ  एक

 हो  गया

 यदि  तो  करार  के  निबन्ध  कया

 संयंत्र  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया

 इस  पर  कुल  कितनी  रकम  खर्चे
 कौर

 संयंत्र  की  क्षमता  क्या  होगी
 ?

 1  उपमंत्री  सतीश  हां  ।

 संभरण  तथा  उत्पन्न  महानिदेशालय
 की  निश्चित

 शर्तों  के
 अतिरिक्त

 निम्न
 निबन्धों

 पर  भी  करार  हुमा  है
 ——

 (१)  १  १९५८  तक
 संयंत्र

 का  संभरण  तथा
 संस्थापना

 सम्बन्धी  कार्य  पूरा हो  जायेगा

 श्र  यदि
 न

 उ  तो  सरकार  प्रत्येक  सप्ताह  के  विलम्ब  के  लिये  ठेकेदार  से  ८६,००० रुपया  वसूल  करने

 की

 हकदार

 परन्तु  शर्ते  यह  है
 कि

 उक्त  राशि  टके

 के
 मूल्य  के  १०  प्रतिवाद

 से
 अधिक  नहीं

 अंग्रेजी  में
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 (2)  साथ  को  निम्न  बैंक  गारंटियाँ  देनी  होंगी  :
 ~

 ठेके  की  safer  ठेके  के  संतोषजनक  काय  के  सम्बन्ध ठेके  की  कीमत

 की  ae  प्रतिदिन  राशि  की

 निर्माण  के  पचाए  संयंत्र  की  संतोषजनक  कार्यपुत्ति  के  लिये  ate  संयंत्र

 के  चालू  होने  के  बाद  एक  वर्ष  तक  की
 safe

 के  लिये  परीक्षणों  के  सम्बन्ध

 में  ठेके  की  कीमत  की  ढाई  प्रतिशत  की

 संयंत्र  के  चालू  होने  के  बाद  एक  वर्ष  के  लिये  चार  लाख  रुपये  की  यह

 गारंटी  होगी  कि  संधारण  खर्चे  उनके  संकेत  किये  गये  altar  मासिक

 अ्रांकड़ों से  अधिक  नहीं  होगा  ।

 जिला  हजारी  बाग  में  कारगली  स्थान  पर  संयंत्र  स्थापित  किया

 १६६  करोड़  रुपय े।

 प्रति  घंटा  ५४५०  टन  कोयला
 |

 भारत-यूगोस्लाविया  व्यापार  करार

 श्री  विश्व  नाथ  राय  :
 Toy.

 थ्री  राम  कृष्ण :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  ae  सच  है  कि  भारत  कौर

 यूगोस्लाविया  के  बीच  हाल  ही  में  एक  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य site  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  टी
 ०  :  हां  |

 करार  की  प्रतिलिपियां संसद्  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।

 चाय

 15८५४.  मुल्ला  श्रब्दुल्लाभाई :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  चाय  का  वर्तमान  उत्पादन
 संसार  के  चाय  उत्पादन का  कितने  प्रतिशत

 कौर

 आजकल  जितनी  भूमि  पर  चाय
 की

 खेती  होती  है  उससे  प्रतीक  भूमि  पर  चाय  की  खेती

 के  लिये  क्या  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  इस्पात  मंत्री  ढी ०  alo  :

 veyuy  में  संसार  के  कुल  चाय  उत्पादन  का  ५३'६७  भाग  भारत  में  पेदा  ग्रा

 फारमूसा  कौर  जापान  देश  को  नहीं  गिना  गया  क्योंकि  उनके  आंकड़े  प्राप्य  नहीं  हैं  )।
 ~

 साधारण  रीति  से  प्रति  वर्ष  नये  क्षेत्रों  पर  चाय  की  काश्त  होती  है  ।  १९५४-५४  म

 use?  एकड़  नई  भूमि  पर  चाय  की  कामत  की  गई  थी  ।

 फायदा  व्यापार

 1८५६.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वायदे
 के

 सौदे  १९५२,  की
 धारा  ६  के  अधीन  oe  तक  जिन

 संस्थाओं  सत्य  संस्थाओं
 को

 मान्यता  दी  जा  चुकी  है  उनकी  संख्या  कया

 वायदे  के  सौदे  )  अधिनियम  की  धारा
 ५

 के  अधीन  श्री  तक  कुल  कितने

 प्रार्थनापत्र  प्राप्त हो
 चुके  ke

 faa  प्रंग्रेजी  में



 १३०५  लिखित  उत्तर  १०  १९४६

 इन  में  से  भ्र स्वीकृत  प्रार्थना  पत्रों  की  संख्या क्या

 PEXY-4Ae  में  जिन  संदिग्धों  और  न्य  संस्थानों  को  मान्यता  दी  गई  उनकी  संख्या  क्या

 ik

 विचार  किये  जाने  के  लिये  अरब  जो  प्रार्थना  पत्र  लम्बित  हैं  उन  की  संख्या  कया  है
 ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०
 टी ०  :  से

 एक  विवरण  संलग्न  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ४२  ]

 सीमांकन

 राम  दास :
 Toy.

 श्री  बी०  एस०  ata श

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  जिस  क्षेत्र  को  सीमांकित

 किया  जा  चुका  है  परन्तु  जिस  पर  सीमा  खम्बे  नहीं  लगायें  गये  हैं  उसकी  लम्बाई  कितने  मील है  ?

 प्रधान  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  परिश्रमी  खंड  में

 तथा  काइमीर  प्रदेश  को  छोड़  कुल  लगभग  १,५०३  मील  लम्बी  भारत-पाकिस्तान  सीमा

 में  से  तक  ७७६  मील  में  स्तम्भों  द्वारा  सीमांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 पूर्वी खंड
 में  २,४६३  मील  सुम्मी  भारत  पाकिस्तान  सीमा  में  से  तक  लगभग  १,४९२

 मील  सीमा  स्तम्भों  द्वारा  सीमांकित  नहीं की  गई  है  ।

 श्राकाद्वाणी

 Toys.  श्री  एस०  ato  एल०  नरसिंह
 :

 क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कलाकारों  को  प्रोग्राम  में  भाग  लेने  के  लिये  झ्रामंत्रित  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रक्रिया

 अपनायी  जाती  कौर

 क्या  आकाशवाणी  के  विजयवाड़ा  केंद्र  में  ऐसी  कोई  घटनायें  हुई  हैं  कि  कलाकारों  द्वारा

 निश्चित  समय  में  उत्तर
 न

 दिये  जाने  पर  उनके  प्रोग्राम  सम्बन्धी  संविदा  )  को  रह  कर  दिया

 गया ?

 सुचना प्रसारण  मंत्री
 :  (#)  प्रोग्राम  सम्बन्धी  संविदा  )

 पत्रिकाओं  में  छापी  जा  सके
 ।

 यदि  समय  पर  कलाकारों  की  मंजूरी
 न

 मिल  सके  तो  उन्हें  अनुस्मारक  भेजे

 जाते हैं  उनके  स्थान  पर  तभी  कोई  प्रत्य  प्रबन्ध  किया  जाता  है  जब  कार्यक्रम  सम्बन्धी  पत्रिकाओं

 को  सामग्री  भेजने  की  कालावधि  समाप्त  होने  वाली  हो  ।

 हाल  में  दो  ऐसी  घटनायें  हुई  हैं  जिन  में  कलाकारों  को  डाक  के  द्वारा  संविदायें  )

 प्राप्त  नहीं  हो  सकी  थीं  परन्तु  बाद  में  इन  कलाकारों  को  उनके  उन  प्रोग्रामों  के  स्थान  पर  ग्न्य  प्रोग्राम

 दे  दिया  गया  था  |

 अ्राकादावारणी

 1८५६.  श्री  एस०  ato  एल०  नसीम  :  क्या  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 समय  सूचक
 ध्वनि  सिगनल  को  बदलने  के  लिये  क्या  कोई  ~

 प्राप्त हुए  करना नन नाक किक  ee
 भ्रंग्रेजी में



 ०  REYES  लिखित  उत्तर  १३०६

 क्या  परिवर्तन  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए  ak

 यदि  तो  भ्रभ्यावेदनों  कौर  सुझावों  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्री
 नहीं  ।

 (@)  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 की  संगोत  स्वर-परीक्षण  बोर्ड  तालिका

 1८६०  श्री  एस०  वी०  एल०  नरसिंह  क्या  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  ग्रह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 )  विजयवाड़ा  में  गाने  वालें  कलाकारों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  उनके  श्रेणीकरण के

 लिये  संगीत  स्वर  परीक्षण  बोर्ड  तालिका  की  प्रत्येक  वर्ष  में  कितनी  बैठकें  होती

 कलाकारों  को  art  के  लिए  कितने  दिन  पहले  सूचना  दी  जाती ~
 सूचनाएं कसे  भेजी  जाती  हैं  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :
 साधारणतया एक  वर्ष  में  एक  बार  कौर

 आवश्यकतानुसार  कुछ  वर्षों  में  दो  बार  |

 साधारणतया १४  दिन

 डाक  द्वारा  यदि  आवश्यक  हो  तो  उसके  बाद  तार  द्वारा  सूचित  किया  जाता  है  ।

 विदेशों  में  भारतीय  राजनयिक  निदानों  के  प्रधान

 1८६१.  श्री  पी०  एल०  करील  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 F&Xo,  १९४५१,  PEYR  १९५३,  १९४५४  rey  में  विभिन्न  देशों  में  कितने  व्यक्तियों

 को  भारतीय  राजनयिक  मिशनों  के  प्रधानों  के  रूप  किया  गया  था

 इन  में  से  कितने  व्यक्ति  भारतीय  सैनिक  सेवा  सी०  भारतीय

 प्रशासन  सेवा  ए०  कौर  प्रांतीय  सैनिक  सेवा  सी०  शादी जेसी  सेवाओं

 में  से  लिये  गये  थे

 इन  में  कितने  व्यक्ति  सेना  कौर  भ्रमण  aaa  से  निवृत्त  हुए  कर्मचारी  कौर

 इन  में  से  कितने  व्यक्ति  इन  पदों  पर  नियुक्त  होने  से  पहले  सार्वजनिक  कार्यकर्त्ता  थे
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  से  एक  विवरण

 न
 हैं  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ४३  |

 पाकिस्तान को  चावल  का  निर्यात

 1८६२.  श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 १९५५-५६  में  पाकिस्तान  को  कुल  कितना  चावल  भेजा  गया  था

 प्रति  टन  निर्यात  मूल्य  रुपयों  में  )  कितना  कौर

 जिन  पत्तनों  कौर  राज्यों  से  चावल  भेजा  गया  उनके  नाम  क्या  हूं
 ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी )

 से  प्राप्य  जानकारी  के  च्  PEYY—YE  के  पहले  ग्यारह  महीनों  में  पाकिस्तान  को  वाणिज्यिक

 रूप  में  चावल  नहीं  भेजा  गया  था
 ।  PENG  के

 सम्बन्ध  में  झ्र भी  जानकारी  प्राप्य  नहीं  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी में



 १३०७  लिखित  उत्तर  १०  १९४६

 श्रीधर  के  लिय  इस्पात  का  कारखाना

 1८६३.  डा०  रामा  राव  :  व्या  वाणिज्य  wie  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्राय  सरकार  ने  केंद्रीय  सरकार  से  श्राद्ध  में  एक  इस्पात  की  गढ़ाई  का  कारखाना

 स्थापित  करने की  प्रार्थना  की

 उस  संयंत्र  पर  कितनी  लागत  थ  का  अनुमान  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर  कोई  निर्णय  किया  है
 ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  इस्पात  मंत्री  Yo
 टी०  :

 हां  ।

 लागत  तो  इस  बात  पर  निभेर  करेगी  कि  कारखानें  क्षमता  कितनी  होती  है  |

 seer  सरकार  की  प्रार्थना  पर  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  फिलहाल

 इरादा  यही  है  कि  इस्पात  की  गढ़ाई  के  कारखाने  उन  इस्पात  कारखानों के  साथ  स्थापित  किये  जायें जो

 सरकार बना  रही  हैं  ।

 सरकारी  मुद्रणालय

 1८६४.  डा०  सत्यवादी  क्या  भ्राता  कौर  सम्भरण  मंत्री  सरकारी  छापाखानों के

 उनमें  करने  वाले  कमंचारियों  की  संख्या  प्रौढ़  PEXR  से  लगाकर  प्रत्येक वर्ष  किये  गये

 विस्तार
 के

 बाद  उनके  द्वारा
 की

 गई  प्रौसत  भरपाई  बताने
 की

 HIT  करेंगे
 ?

 प्राचीन  कौर  सम्भरण  मंत्री  के  सभासचिव  पी०  एस०  :  लोक-सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या

 ४४  |

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 लोक-सभा साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए ]

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 R%-Jo  Ho  प०

 अनुदान  का  माग

 fame  महोदय  :  श्री  लोक  सभा  श्रम  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  भ्रनुदानों  की  मांग  संख्या  ७७०

 192,  ७२,  ७३,  ७४  १३७  पर  विचार  करेगी  |  इस  मंत्रालय  की  मांगों  के  लिये  पांच  घंटे  का  समयਂ

 नियत  किया  गया  है  ।

 विभिन्न  मांगों  पर  कुछ  कटौती  के  प्रस्ताव  हैँ  ।  माननीय  सदस्य  पन्द्रह  मिनट  के  भीतर  उन  चुने

 ga  कटौतीਂ  प्रस्तावों  जिन  को  वह  प्रस्तुत  करना  चाहते  संख्या  लिख  कर  दे  दें
 ।

 यदि
 प्रस्तावक

 सदस्य  सभा  में  उपस्थित  होंग  प्रस्ताव  अन्य  प्रकार  से  ठीक  होगा  तो  मैं  उस  कटौती  प्रस्ताव को

 प्रस्तुत किया  गया  मान  लंगा  ।

 ————  —-—

 PEXT  के  लिये  भ्रनुदानों  की  ये  मांगें  प्रत्यक्ष  महोदय  ने  प्रस्तुत  कीं

 मांग  संख्या

 क
 में )

 श्रम  मंत्रालय  CE,o00

 98  मुख्य खान  निरीक्षक  २२,३७१०००

 ७  श्रम  मंत्रालय  के  ff ie  विभिन्न  विभाग  तथा  व्यय  RXR, VE,o00

 1७  दे  काम-दिलाई दफ्तर  पुन:संस्थापन  §,88,¥  2,000

 oy  हाउस  प्रतिरक्षा  १,०  2,900

 १२६  श्रम  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  Yo  VR,00

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत

 मल  मं ग्रेजी में में
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 श्री  तुषार  चार्जों  :  में  यह  तो  नहीं  कह  सकता  हुं  कि  श्रम  मंत्रालय  ने  श्रमिकों

 का  कोई  कल्याण  नहीं  किया  परन्तु  मुख्य  बात  यह  हैं
 कि

 मंत्रालय  ने  श्रमिकों
 को

 जो
 भी

 थोड़ी  बहुत
 भलाई  की

 है  वह  श्रमिकों  की  मुख्य  सदस्यों का  निबटारा  करने में  सरकार की  सफलता  के  पीछे

 छिप  जाती  है
 ।

 स्वयं  सरकारी  प्रतिवेदन  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  व्यर्थ  जानें  वाले  काम  के  दिनों  की

 संख्या  में  पिछले  वर्ष
 की

 तुलना  में  वृद्धि  हो  गयी  है  ।  श्रम-विवादों  में  वृद्धि  होनें  का  मुख्य  कारण  यही

 है  कि  सरकार  श्रमिकों की  छंटनी ae  अन्य  बुनियादी  बातों से  सम्बन्धित  समस्याओं  का

 निबटारा  करने  में  असफल  रही  है  ।

 सब  से  पहले  म॑  मजूरी  के  ही  प्रश्न  को  लूंगा  |  स्वतंत्रता  प्राप्त  हुए  वर्ष  बीत  चके  हैं  परन्तु

 निर्वाह  मजूरी  के  प्रश्न  पर  सरकार  द्वारा  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  जब  भी  हम  इस  प्रश्न  को  उठाते

 सरकार  इस  के  प्रति  लापरवाही  दिखाती  है  ।  इतना ही  उचित  मजूरी  का  भी  प्रदान  है  ।  परन्तु  सरकार
 उचित  मारी  आयोग  तथा  गर्जेन्द्रगडकर  पंचाट  की  सिफारिशों  को  भी  कार्यान्वित करने  के  पक्ष  में

 नहीं
 है  ।  मजूरी  की  वास्तविक  क्या  है

 ?  वास्तविक  मजरी  के  सम्बन्ध  में  भी  प्रत्येक  उद्योग

 के  श्रमिक  युद्ध-पुल  स्तर  तक  भी  नहीं  पहुंच  पाये  हैं  यदि  सरकार  ने  न्यूनतम  बात  भी  कर  दी  होती  तो

 हम  समझ  सकतें  थे  कि  सरकार  वास्तव  में  मजूरी  के  सम्बन्ध  में  गंभी  रता  पूर्वक  कुछ  करना  चाहती  है  ।

 परन्तु वह  न्यूनतम  काय  भी  नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकार  के  प्रतिवेदनों  में  यह  कहा  जाता  है  कि  मजूरी  रातों  रात  तो  बढ़ाई  नहीं  जा  सकती  उसका

 उत्पादन  के  साथ  सम्बन्ध  होना  चाहिये  |  परन्तु  सरकार  की  यह  नीति  भी  तो  कार्यान्वित नहीं  क्रि  जाती

 है  |  हम  जानते  हें  कि  उत्पादन  में
 ४०

 प्रतिशत  से  भी  alae  की  विधि  हो  गयी  है  ।  क्या  कहीं  भी  मारी  में

 भी  इतनी  ही  अथवा  लगभग  इतनी  ही  वद्धि  की  गयी  है
 ?

 ऐसा  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  उत्पादन

 में  वृद्धि  का  यही  aa  नहीं  है  कि  केवल  उत्पादन में  वृद्धि  हुई  उत्पादन के  साथ  ही  साथ  लाभ  कौर

 श्रमिक  की  उत्पादन  क्षमता  में  भी  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  फिर  भी  मजूरी  में  वृद्धि  नहीं  की  गयी  है  ।  इसलिये

 मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  श्रमिकों  को  उचित  मजूरी  की  गारंटी  देने  की  सरकार  की  कोई  नीति ही  नहीं  है  ।

 सरकारी  नीति  के  अभाव  का  फल  यह  होता  है  कि  सरकार  द्वारा  मजरी के  प्रदान  का  करने  के

 लिये  नियत  किये  जाने  वाले  न्यायाधिकरण art  पर  चलते  मालिक  रास्ते पर  जाते

 मालिकों  की  स्थिति  क्या  है
 ?  क्योंकि  सरकार  की  कोई  निश्चित  नीति  नहीं  है  इसलिये  मालिकों

 को  मनमानी करने  का  भ्र वसर  प्राप्त  होता  पिछले  at  बैंक  कर्मचारियों  का  विवाद  उठा  था  ।

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कोई  नीति  न  होने  के  कारण  बेक-क्मचारियों  के  वेतनमान  वेतन  में

 भी  भारी  कटौती  कर  दी  गयी  है  |

 न ५
 मेरा  यह  मत  है  कि  यदि  सरकार  श्रमिकों  के  लिये  उचित  मजूरी  की  गारंटी  देने  के  लिये

 कुछ  सक्रिय  कार्यवाही करना  चाहे  तो  वह  दो  कार्य  तो  कर  ही  सकती है  ।  पहला तो
 कि  उत्पादन

 में  विधि  के  साथ-साथ  मजूरी  में  भी  कुछ  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  |  दूसरे  निर्वाह  वेतन  प्राप्त  करने

 की  दिशा में  पहले  उपाय  के  रूप  में  राष्ट्रीय  आधार  पर  एक  निम्नतम  मजूरी  निश्चित  कर  दी  जानी

 चाहिये  |

 इस  सम्बन्ध  मैँ  बोनस  का  प्रदान  भी  उठाता  हूं
 ।

 बोनस  का  उपबंध  करने
 की  भी

 कोई  सरकारी नीति  नहीं  है  ।  बोनस  के  दावे  का  समर्थन  करनें  वाला  कोई  सं विहित  उपबन्ध  भी  नहीं

 ।  कम  से  कम  पटसन  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  तो  मुझ  को  ज्ञात  है  कि  उसके  श्रमिकों की  बोनस

 की  मांग  ठुकराया जा  चुकी  है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  श्री  बी०  सी०  राय  तक  ने  यह  स्वीकार

 किया  है  कि  जूट  उद्योग  में  बोनस  की  मांग  स्वधा  न्यायसंगत  थी  ।
 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  अधिकांश  जूट

 मूल  wast  Ae
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 के  कारखानों  में  कारखानों  के  मालिक  बोनस  दे  सकते  परन्तु  बोनस के
 प्रश्न  को  निर्देश  पदों  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  मैँ  बोनस  की  प्रमात्रा  का  प्रश्न  नहीं  उठाता  हूं  क्योंकि
 उसका  निर्णय

 बाद  में  किया  जा  सकता  परन्तु  कोई  संविहित  उपबन्ध  अ्रवश्य  होना  चाहिये  तुर्की बोनस  के  दावों
 को

 ठुकराया  न  जा  सक  |

 फिर  छंटनी  का  प्रशन  भ्राता  है  ।  सरकार  स्वीकार  करती  है  कि  बेरोजगारों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।

 इस  समस्या  को  एक  दिन  में  तो  हल  नहीं  किया  जा  सकता  परन्तु  सरकार  को  उसके  सुलझाने  की  दिशा

 में  कदम  तो  बढ़ाना  चाहिये  ।  सरकार  को  कम  से  कम  छंटनी  रोकने  का  प्रयत्न  तो  करना  चाहिये  ।  प्रत्येक

 उद्योग  में  छंटनी  बढ़  रही  है  ।  सरकार  ने  प्रभी  इसको  रोकने  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठाया  है  ।  इस

 समस्या के  कारण  मजदूरों  में  असन्तोष  बढ़  रहा  है  ।  जब  कोई  होता  है  तो  सरकार  मजदूर

 नेताओं  को  दोष  देती  है  परन्तु  छंटनी  को  रोकने  का  प्रयत्न  नहीं  करती  |  युद्ध-सामग्री  कारखानों  में  बहुत

 बड़ी  संख्या  में  प्रशिक्षण प्राप्त  आदमी  छंटनी का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  इसके  विपरीत  दूसरी

 सरकार  ने  बहुत  से  प्रशिक्षण  seg  खोले  हें  जिनमें  आदमियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जायगा  |  यह  केसी  विरोधी

 स्थिति  है  कि  एक  ate  प्रशिक्षण  प्राप्त  व्यक्तियों  की  छंटनी  की  जाती  है  भ्र ौर  दूसरी  कौर  प्रशिक्षण  देने

 के  लियें  केन्द्र  स्थापित  किये  जाते  हैं  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  में  लगभग  ३,०००  व्यक्तियों  को  छंटनी  की  धमकी  दी  जा  रही  है  ।  भ्र पने

 विभागों
 में

 भी  सरकार  ऐसी  नीति  नहीं  अपनाती  जिससे  छंटनी  का  उत्पन्न न  हो  ।  बहुत  समय  पूर्व

 दामौदर  घाटी  निगम  में  छूटने
 की

 आशा  की  गईं  थी
 ।

 उस  समय  यह  कहा  गया
 था

 कि  समस्त
 मंत्रालयों

 से  परामर्श  करके  एक  समन्वित ढंग  निकाला  जायगा  जिससे  मजदूरों की  अ्रचानक  छंटनी न  करनी

 पड़े
 ।

 एक  साल
 हुसना  योजना  मंत्री  ने  एक  प्रश्नकर्ता  को  वसा  भ्राइवासन  भी  दिया  था  ।  उन्होंने  कहा

 था  कि  प्रय  योजनाओं  के  लिये  नई  भर्ती  करने  के  पुर्व  इन  आदमियों  को  स्थान  मिलेगा  |  एक  साल

 बीत  जानें  पर  भी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  और  अचानक 2  या  ४  हजार

 मजदूरों  की  छंटनी  की  Arar  है  ।  परन्तु  फिर  भी  सरकार  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ।  सरकार तभी  कुछ

 करती  है  जब  झ्रात्दोलन होते  हें  ।  यह  प्रा रवा सर  दिया  गया  था  कि  २,०००  मजदूर  दुर्गापुर  कोयला

 संयत्र में  र  YRo  बिहार  सरकार  की  योजनाश्रों  में  खपा  लिये  जायेंगे  ।  परन्तु  इस  श्रीनिवासन

 के  बावजूद  भी  छंटनी के  नोटिस  दिये  जा  रहें  हें  ।  उनकी  पुनर्नियुक्ति करने  अथवा  खपत  करने  की

 कोई  योजना नहीं  है  ।

 जहां  तक  गैर-सरकारी  व्यापार-संस्थाग्रों का  सम्बन्ध  सरकार  यह  कहेगी  कि  उसने  औद्योगिक

 विवाद  अ्रधिनियम में  छंटनी  प्रतिकर  afew  लिये  उपबन्ध कर  दियां है  ।  परन्तु  जिन  लोगों को

 पटसन  तथा  अन्य  उद्योगों  की  जानकारी  है  वे  जानते  हे  कि  वह  प्रतिकर  नहीं  के  बराबर  है  ।  उससे

 मजदूरों  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  हुई  इर  जगह  भ्र प्रत्यक्ष  छंटनी  चल  रही  है  |

 लगभग  एक  वर्ष  लोक-सभा  में  पटसन  कपड़े  के  कारखानों  के  श्रभिनवीकरण  के  सम्बन्ध

 में  एक  संकल्प  पास  gar  था  जिस  में  श्रभिनवीकरण  के  लिये  कुछ  शर्तें  निर्धारित  की  गईं  थी
 ।

 पटसन
 के

 उद्योग  में  इनका  अनुसरण  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  फिर  भी  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  करने  की

 परवाह  नहीं  की  कि  उस  संकल्प  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  या  नहीं
 ?

 यदि  सरकार  का  यह  रवैया

 है  तो  छंटनी  की  समस्या  को  हल  नहीं  किया  जा  सकता  ॥

 अब  मैं  कुछ  श्रमिक  कानूनों  पर  जाता  हूं  जिन्हें  सरकार  बहुत  महत्वपूर्ण  मानती  है
 ।

 न्यूनतम

 मजूरी  भ्र धि नियम  वास्तव  में  मजदूरों के  लिये  महत्वपूर्ण  परन्तु  वैसा  कवल  कागज  पर  ही

 है  ।  वास्तव  अ्रघिकांश  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजूरी  नहीं  मिल  रही  है
 ।

 उदाहरणार्थ  मेरे  जिले  में
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 [  श्री  तुषार  चटर्जी

 मजदूरों को  १  रुपया  १२
 भाने  से

 लें
 कर  २  रुपयें  ६  पाई  तक  मिल  रहा  है  जबकि  निश्चित  दर  २  रुपये

 २  ल  ह

 wet  कहीं  ऐसा
 भी

 है  कि  वर्तमान  न्यूनतम  दर  अधिक  थी  ।  उन  स्थानों  में  तो  सरकार  द्वारा

 निश्चित  न्यूनतम  दर  लागू  करने  से  नियोजकों  को  ही  लाभ  मज़दूरों  को  नहीं  ।  इस  तरह  कहीं  कहीं
 अधिनियम

 से  मजदूरों को  हानि  भी  हुई  है
 ।

 अ्रधिकांश  कृषि  मजदूरों  को  इस  अधिनियम  से  लाभ  नहीं

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  को  समय  का  ध्यान  रखते  हुये  बोलना  चाहिय े।

 श्री  तुषार  चटर्जी
 :

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  श्रघिनिथम  अच्छी  चीज़  wae  है  परन्तु  उससे  उतना

 लाभ  नहीं  हुमा  जितनी  कि  समस्यायें  उत्पन्न  हो  गई  हैं
 ।

 उस  निगम  द्वारा  नियुक्त  उप-समिति  ने  प्रतिवेदन

 में  कहा  है  कि  चिकित्सा  व्यवस्था  अत्यन्त  भ्र पर्याप्त  है
 ।

 मजदूर  सुविचारों के  लिये  भुगतान

 कर  रहे  परन्तु  उन्हें  वास्तव  में  कोई  सुविधायें  नहीं  मिल  रही  हैं  ।

 कुछ  स्थानों  कम  से  कम  परिश्रमी  बंगाल  के  पटसन  क्षेत्र  मजदूर  इस  अधिनियम  के

 लागू  होने  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  क्योंकि  ant  तक  उन्हें  चिकित्सा  सुविधायें  निःशुल्क  मिल  रही  थीं  कौर

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  उन्हें  उसके  लिये  भुगतान  करना  होता  है  ।  सरकार  कहेगी  कि  एक  रुपये  से  कम

 पाने  वाले  मजदूर  से  भ्रंश दान  नहीं  लिया  जाता  |  परन्तु  श्राजकल  एक  रुपये  से  कम  किसी  मजदूर  को  मिलता

 ही  नहीं  है
 ।

 इसलिये  यह  तर्क  निरर्थक  है
 ।

 इसलिये  में  यह  सुझाव  रखूंगा  कि
 oy

 रुपये  तक  मासिक  वेतन

 पाने  वालों  से  कोई  भ्रंश दान  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  |

 में  सब  बातों  की  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  हूं  श्र  दो  महत्वपूर्ण  बातों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कह  कर

 ही  झपना  भाषण  समाप्त  कर  पहली  बात  है  मजदूरों  के  कल्याण  के  सम्बन्धी  कार्य  ।  मेंने

 हाल  ही  में  मानभूम  जिले  के  लाख  उद्योग  में  लगे  हुये  मजदूरों की  स्थिति  देखी थी  ।  काम  करते  समय

 उनकी  सुरक्षा  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  जिससे  बहुत  से  मजदूरों  के  हाथ  पैर  खराब  हो  जाते  हें  औरते

 कोई  प्रत्य  कार्य  करने  में  हो  जाते  हैं
 ।

 उनकी  सहायता के  लिये  भी  कोई  उपबन्ध  नहीं है

 बिहार  मजदूर  जांच  समिति  नें  इस  मामलें  की  जांच  करके  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  परन्तु  उन  पर  अभी

 तक  कोई  कार्यवाही नहीं  की  गई  है  ।

 फिर  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ~ Woy  श्रमिक  कानून  मजदूरों  के  लिये  अ्रच्छे  तो  होते  हैं  परन्तु

 सरकार  को  चाहिये  कि  उनका  ठीक  तरह  पालन  भी  कराये  ।  यदि  कोई  नियोजक  उनका  उल्लंघन  करे

 तो  उसको  समुचित  रूप  से  दंडित  करने  का  उपबन्ध  होना  चाहिये
 ।

 यदि  कोई  नियोजक  न्यायाधिकरण

 पंचाट  का  उल्लंघन  करता  है  तो  उस  पर  केवल  १,०००  रुपये  का  जुर्माना  किया  जा  सकता  है  जोकि

 बहुत  कम  है  क्योंकि  उस  उल्लंघन  से  उसे  उससे  कहीं  अघिक  लाभ  हो  जाता  है
 ।

 फिर  एक  अन्य  बात  भी  है  |  बी०  पी०  रेलवे में  Peeve  से  एक  प्रौद्योगिक विवाद  चल  रहा  था

 नियो  जक  ने  न्यायाधिकरण  पंचाट  का  बार  उल्लंघन  किया  च्व्न्  मंत्रालय  उस  में  कुछ  नहीं  कर

 geve aq से  PUY  तक  ऐसा  चलता  रहा  है  |  सरकार  वह  पंचाट  को  कार्यान्वित  नहीं  करा

 सकती  |  इसलिये  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  समस्त  श्रमिक  कानूनों  की  कार्यान्विति  की  व्यवस्था

 होनी  चाहिये  ।  यदि  नियोजक  उनका  पालन  नहीं  करते  तो  उन्हें  दंडित  किया  जाना  चाहिये  ।  अन्यथा

 मजदूरों  का  ऐसे  के  प्रति  विश्वास  उठ

 faq  अंग्रेजी  क



 १८०  PeUg  ware की  मांगें  Qocy

 इसलिये यदि  सरकार  मजदूरों  की  मांगें  पुरी  करना  चाहती  है  तो  श्रमिक  कानन  इस  तरह  बनाये

 जानें  चाहियें  कि  नियोजक  उनका  पालन  wage  करें  |  यदि  सरकार  ऐसा  करे  तभी  हम  यह  समझेंगे कि

 वह  मजदूरों  के  लिये  कुछ  करना  चाहती  है  ।

 शी  के०  पी०  त्रिपाठी  मेरे  माननीय  मित्र  ने  जिन्होंने  प्रभी  भाषण  कहा कि

 हमारी  श्रम  सम्बन्धी  नीति  ठीक  नहीं  रही  किन्तु  उन्होंने  जो  बातें  कहीं  उनमें  से  अधिकांश  राष्ट्रीय

 श्रथव्यवस्था से  सम्बन्धित  हैं

 हमारे  सामने  मुख्य  प्रश्न  श्रम  मंत्रालय  के  कार्यों  की  निष्पक्ष  झ्रालोचना  करना  है  ।  श्रम  मंत्रालय

 न
 कुछ  अत्यंत  महत्वपूर्ण  कार्य  किये  हैं  ।  भविष्य  निधि  भ्र धि नियम  पन्द्रह  लाख  श्रमिकों

 पर  लागू  किया  गया  है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  को  लगभग  १०  लाखਂ  अन्य

 कर्मचारियों  पर  ate  लागू  किया  गया  है  कौर  इसे  उत्तरोत्तर  संगठित  श्रमिकों  के  अन्य  क्षेत्रों  पर  भी  लागू

 किया  जा  रहा  है  ।  मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  लोग  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम के  विरुद्ध  हें  क्योंकि

 इससे  प्राय  समवायों  की  तुलना  में  कम  लाभ  प्राप्त  होता  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  मामला  विचाराधीन  है

 अर  इस  सम्बन्ध  में  जीवनां  किक  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  हो  चुका  है  ।  मेरे  विचार  से  श्रमिकों  के  परिवारों

 को  भी  इनका  लाभ  दिया  जायेगा  |

 इसक  शभ्रलावा  भी  मंत्रालय  ने  कई  महत्वपूर्ण  कार्य  किये  हें  ।  प्रबन्धकों  को  शिक्षित  करने  के  लिये

 पर्याप्त  कार्यवाही  की  AT  चकी  है  |  भारतीय  प्रबन्ध  संसार  में  सब  से  पिछड़ा  है  ।  प्रबन्धक  यह  भी  नहीं

 जानते  कि  उद्योग  में  श्रमिकों  की  क्या  स्थिति  होनी  चाहिये  ।  इस  कार्य  के  लिये  केन्द्रीय  श्रम  ara  की

 स्थापना  की  गई  है  |  एक  उत्पादन  केन्द्र  भी  खोला  गया  है  उद्योग  के  अन्दर  भी  प्रशिक्षण  देने  वा  प्रबन्ध

 किया  गया  है  ।  योजना  यह  है  कि  ऐसे  संग्रहालय  खोले  जायेंगे  जहां  श्रमिक  के  उत्पादन तथा  उसके  स्वास्थ्य

 HUA,  रहन  सहन  की  स्थिति  मजरी  इत्यादि  का  सम्बन्ध  दिखाया  जायेगा  |  हमारे  ष्ा  की

 प्रजातंत्रीय  अर्थव्यवस्था  में  निजी  नियोजक  का  स्थान  अभी  बना  इससे  उन्हें  प्रशिक्षित  करना

 श्रनिवायें है  ।

 समाज  कल्याण  योजना  में  भी  सरकार  ने  कुछ  निश्चित  कार्यवाही  की  है  तथापि  मेरे  विचार  से

 प्रगति  सन्तोषजनक नहीं  हुई  है  ।  यद्यपि  कुछ  उद्योगों  में  श्रम  कल्याण  निधियां  स्थापित  हुई  हूं  तथापि  उनसे

 अभीष्ट  लाभ  नहीं  हुमा  है  ।  मैं  मंत्रालय  का  ध्यान  इस  बात  पर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  इन  निधियों

 में  विधि  की  जाय  उनका  अन्य  उद्योगों  तक  विस्तार  करने  का  सिद्धांत  भी  अपनाया  जाय  ।  हाल हो  में

 इस  set  पर  स्थायी  श्रम  समिति  में  चर्चा हुई  थी  किन्तु  नियोजकों  ने  इस  योजना  से  कोई  सहानुभूति

 नहीं  दिखाई  |  मैं  अरन्य  देशों  के  प्र चुभ वं  सें  यह  कह  सकता  हूँ  कि  श्रमिकों  की  स्थिति  उत्पादन  में

 प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  यदि  इस  तथ्य  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  तो  मुझे  विश्वास हैं  कि  नियोजक

 लोग  श्रमिकों  के  काम  करने  तथा  रहन  सहन  की  स्थिति  में  परिवर्तन  करेंगे  ।

 मैं  इस  सिद्धान्त से  सहमत  नही ंहूँ  कि  भारतीय  श्रमिक  पिछड़ा  हुमा है  वह  कम  उत्पादन

 करता  हैं  |  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने जो झ्रांकडे  दिय ेहूं  उनसे  यह  बात  प्रमाणित  हो  जाती  है  कि

 भारतीय  श्रमिक  पिछड़ा  .  हा  नहीं  है  ।  यदि  विदेशों  में  ofa  उत्पादन होता  हैं  तो  उसका  कारण
 प an a.  प

 अच्छी  द ि  हैं  ।
 यदि  भारतीय  श्रमिक  को  रहन  सहन  भर  काम  करने  की  वही

 सुविधायें  उपलब्ध

 हों जो  विदेशों  में  मजदूरों को  मिलती  हैं  तो
 वह  भी  wa  देशों  के  श्रमिकों

 के
 समान

 उत्पादन  कर

 सकता है  ।  इसलिये मैं  देश  के  सभी  नियोजकों
 का

 ध्यान
 इस  तथ्य

 ata
 आकर्षित  करूँगा कि

 वें

 अठारहवीं  शताब्दी  के  पुरानें  विचारों  को  छोड़ कर
 श्रमिक  वर्गों

 को  काम  करने  की  अच्छी  सुविधायें

 दें  जिससे कि  उसका  उत्पादन  बढ़  सके |

 मल  waist  में
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 के०  पी०  त्रिपाठी |

 पिछले  वर्ष  द्विपक्षीय करारों  की  ददा  में  कुछ  कार्यवाही की  गई  थी  ।  हमारे  देश  में  द्विपक्षीय

 करारों  का  बहुत  कम  हैं  ।  अ्रघिकांश  नियोजक  न्यायाधिकरण  को  ही  पसन्द करते  हैं  ।  a  इस

 वृत्ति  को  पसन्द  करता हूँ  भ्र ौर  मुझे  aren  है  कि  यदि  यह  प्रवृत्ति  बढ़ती गई  तो  मजूरी  इत्यादि

 के  अन्य  मामले  भी  इसी  प्रकार  तय  हो  जाया  करेंगे  ।  इसलिये  नियोजकों  को  पहले  कार्मिक  संघों  को

 मान्यता देनी  चाहिये  दूसरे  द्विपक्षीय  करार  की  झ्रावश्यकता  समझनी  चाहिये  |

 पिछले  वर्ष  बेकारी  में  भी  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हुई  है  ।  प्रतिरक्षा  दामोदर  घाटीं  निगम

 खाद्य  विभाग  इत्यादि  में  छंटनी  हुई  हैं  ।  पटसन  उद्योग  तथा  वस्त्र  उद्योग  में  भी  वैज्ञानिक  के  फलस्वरूप

 छुंटनी  की  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध में  जो  करार  हुआ  था  वह  निःसंदेह  बहुत  पूराना
 OAT

 हो  गया  इसलिये  मेरे  विचार  में  श्रमिकों  प्रौढ़  प्रबन्धकों के  बीच  वैज्ञानिकन के  सम्बन्ध में  समझौता

 होना  चाहिये ।  दूसरे  लाभ  दौर  नियंत्रण
 में  श्रमिकों

 तथा  प्रबन्धकों  दोनों  का  भाग  होना  चाहिये  ।

 छंटनी  नहीं  होनी  फिलहाल  वैज्ञानिकन  केवल  उत्पादन  वृद्धि  के  लिये  ही  होना  चाहिय े।

 पटसन  के  उद्योग  का  श्राधनिकीकरण  ह्वदय  किया  जाना  चाहिये  wera  यह  उद्योग  प्रतियोगिता

 के  सामने नहीं  ठहर  सकता है

 मजूरी  के  सम्बन्ध  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  कही  गई  है  ।  पिछले  al  कुछ  असंगत  प्रवृत्तियां  देखने

 में  कराई  ।  उन  दिनों  की  हानि  में  वृद्धि  इसका  महत्वपूर्ण  कारण  मजूरी  शर  बोनस का

 शौर  यह  प्रदान  प्रभी  भी  हल  नहीं  |  जब  तक  यह प्र रन  उपयुक्त  रीति से  हल  नहीं  होगा

 तब  तक  स्थिति  में  सवार  नहीं हो  सकेगा |

 यह  कहा  गया  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  योजना  आयोग  ara  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति

 बोनस  का  प्रश्न  हल  करने  का  प्रयत्न  करेगी  |  यह  काम  जितना  शीघ्र  किया  जाय  उतना ही  भ्रच्छा

 होगा  ।

 मजूरी  का  बहुत  गम्भीर  हैं  सरकार  द्वारा  परिचालित  पत्रों  से  ज्ञात  होता  है  कि  १९४६

 से  १९४५४ के  बीच  मजूरी  में  ५०  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  है  कौर  उत्पादन भी  उसी  अनुपात  में  बढ़ा  हैं

 किन्तु  उनकी  मजूरी  की  वृद्धि  के  सही  झांकने  जानने  के  लिये  हमें  युद्ध  पूर्व  के  आंकड़ों  से  अनाज

 आंकड़ों  की  तुलना  करनी  चाहिये  ।  क्योंकि  यदि  हम  S838 F के  आंकड़ों  को  १००  मानें तो

 १९४६  में  यह  केवल  ७४  के  लगभग थे  |  यह  भी  उल्लेखनीय हैं  कि  १९५०  की  तुलना  में  राज  के

 उत्पादन  का  देशनांक yas  से  बढ़  कर  ११३  हो  गया  अर्थात  उसमें  ३४२ की  वृद्धि

 हुई  जबकि  मजूरी  का  देशनांक  वहीं  रहा  ।  मजूरी  के  देशों  में  बिल्कुल  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  उत्पादन  में

 वृद्धि  होने  से  मजदूर  को  मजूरी  में  वृद्धि  की  मांग  करने  का  पूरा  अधिकार  है  कौर  उनकी  मांग  न्यायोचित

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  कहा  गया  था  कि  च्  की  श्र्थेव्यवस्था  ile को  देखत  हुए

 श्रमिकों  को  अधिक  मजूरी  मांगनी  चाहिये  |  यह  भी  कहा  गया  था  कि  उत्पादन  बढ़ने  पर  इस  सम्बन्ध  में

 विचार किया  जायेगा  ।  ae  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  समाप्त  हो  गई  उत्पादन  बढ़  गया  है  |  इसलिये

 श्रमिकों  कू  लिये  रियायतें  मांगने  का  यह  उपयुक्त  समय  है  ।  मैं  करता  हूं  कि  उन्हें  कुछ  रियायतें

 दी  जायेंगी ।  कभी  तक  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  है  ।  वेतन  तथा  लाभ  के  आंकड़ों  से  हमें  ज्ञात

 होता  है  कि  शुद्ध  राय  में  से  वेतन  का  प्रतिष्ठित  १९४०  से  REY’  के  बीच  हर  प्रतिशत  से  घट  कर  ३३

 प्रतिशत  हो  गया  है  जब  कि  इसी  प्रविधि  में  लाभ  का  प्रतिशत  ५८  से  बढ़  कर  ६७  प्रतिशत  हो  गया  है

 इस  कुल  प्रविधि  में  कारखानों  को  शुद्ध  १९३  करोड़  हुई  झ्र  लाभ  में  २६०  करोड़

 की  वृद्धि हुई  ।  इन  सब  बातों  से  यह  स्पष्ट  है
 कि  श्रमिकों  को  लाभ

 के  ara
 पर  जितना  मिलना

 चाहिये था  उतना  नहीं  मिल्ला  जब  कि  इसी  अवधि  में  थोक  माल  के  मूल्यों  के  देशनांक  में  €*€  प्रतिशत
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 तथा  खाद्यान्नों के  मूल्य  में  Pes  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  श्रमिक  अपनी  मजूरी  में  वृद्धि  चाहते  हैं

 तो  यह  न्यायोचित है  ।

 दतिया
 पंचवर्षीय  योजना  के  द्वार  पर  खड़े  हो  कर  हमें  यह  विचार  करना  चाहिये  कि

 क्या  श्रमिकों

 को  राय
 में  २५

 प्रतिशत  वृद्धि  करने
 से  ah

 श्रमिकों
 तथा  नियोजकों से  यह  वचन  लेने  पर  कि

 वे

 आगामी
 तीन  वर्षों  तक  शान्ति  रखेंगे  अधिक  उत्पादन  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  दो  wea  बातों  से  भी

 व्यय  कम  हो  जाता  है
 ।

 पहिली  बात  है  समवाथ  विधि  का  लागू  किया  जाना  जिसके  फलस्वरूप  प्रबन्ध

 अभिकरण  पद्धति  समाप्त  करके  ऊपर  का  व्यय  कम  कर  दिया  गया  है  |  इसके  प्रबन्धक  निदेशों  का
 श्रमिक

 घटा  दिया  गया  है
 ।

 कर  जांच  आयोग  ने  अधिकतम  कौर  न्यूनतम  वेतन  के  बीच  के  प्रकार  को

 कम  करने  की  सिफारि  की  है  |  तराशा  है  कि  नियोजक  देश  की  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  सम्बन्ध

 में  प्रवाह  कुछ  कार्यवाही करेंगे
 ।

 यदि  हम  उक्त  सभी  सुधारों  के  फलस्वरूप  हुई  वच  की  बचत  को  जोड़ें

 *+  तो
 यह  लगभग  २७२

 होगी  जब  कि  हम  केवल  २५  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार

 से  यह  एक  न्यायोचित प्रस्ताव  है

 अरब  मैं  औद्योगिक  विधान  का  प्रदान  लूंगा  ।  देश  के  लगभग  सभी  दलों  के  श्रमिक  इस  बात  पर

 सहमत  हैं  कि  जब  तक  सभी  मार्ग  बन्द  न  हो  जायें  हड़ताल  नहीं  करनी  किन्तु  विधि  इतनी  विलम्ब

 कारण  है  क्रि
 लोगों  का  fara  इससे  उठता  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  बैंक  पंचाट  का  उदाहरण

 दे  सकता  हूं
 ।

 विधि  को  after  कार्यकारी  बनाया  जाय  |  कार्यपालिका  के  कमचारियों की  संख्या  में  वृद्धि
 को  जाय  जिस  से  वहू  तत्परता  से  काम  कर  सकें  ।  पिछल  वर्ष  प्रौद्योगिक  विवाद  झ्र धि नियम में  एक  संशोधन

 किया  गया  था  कि  व्यक्तिगत  विवाद  भी  मध्यस्थों  तक  ले  जाये  जा  सकते  हैं  ।  यह  उचित  दिदा  की  ate

 उठाया  गया  एक  सही  कदम  था  ।  अपीलीय  का  प्रश्न  भी  निलम्बित  हैं  ।  मेरे  विचार  से  इसे  समाप्त

 कर  दिया  जाना  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  अधिनियम  भी  पुरःस्थापित  किया  गया  था  किन्तु  वह

 तक  निलम्बित  है  |  यह  यथाशीघ्र  पारित  किया  जाना  चाहिये  |  हम  श्रम  विधानों  के  सम्बन्ध  में

 बहुत  पिछड़े  हुये  हमारे  सारे  विधान  गतकाल  हो  गये  हैं  ।  इन  में  संशोधन  जाना  चाहिय े।

 मुश्किल  यह  हैं  कि  हमें  समय  नहीं  मिल  रहा  है  |  यदि  ये  विधान  शीघ्र  पारित  हो  जायें तो  पूंजीपतियों

 अर  श्रमिकों  के  बीच  बहुत  सा  विवाद  समाप्त  हो  जायेगा  कौर  स्थिति  में  बहुत  कुछ  सुधार  हो  जायेगा  |

 विधि  को  लागू  करने  वाले  कर्मचारियों  की  भी
 बहुत  कमी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्थायी  श्रम

 न्यायाधिकरण बनाने  का  सुझाव  दिया  गया  था  ।  यह  जितनी  जल्दी  बनाया जाय  उतना  ही

 sere  |  पिछले वर्ष  विशेषतः  कोयला  खानों में  भीषण दुर्घटनायें हुई  थीं  ।  सरकार ने  तत्काल

 जांच  शझ्रायोग  क़ी  नियुक्ति  की  कौर  उनके  प्रतिवेदनों  से  ज्ञात  5.0  fe  वे  सब  दुर्घटनायें
 पर्याप्त  पर्यवेक्षण

 के  WAT  के  कारण  हुई  थीं  ।  मेरे  विचार  में  सरकार  बहुत  से  निरीक्षक  नियुक्त करने  वाली  है  ।  ऐसा

 होने  पर  इस  प्रकार की  दुर्घटनाओं  के  रोके  जाने  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  किसी  वार्ता  माध्यम  का  ही  संघर्ष  का  मूल  कारण  है
 ।

 यद्यपि  सर्वोच्च

 स्तर पर  श्रम  निदेशक  होता है  तथापि  कारखाना  स्तर  पर  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  होता

 यह  उचित  समय  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  वार्ता  माध्यम
 को

 स्वीकार  किया  जाय॑
 |

 जमाने  में
 श्रमिकों

 के  प्रबन्ध  में  भाग  लेने  वाली  व्यवस्था  खूब  सफल  रही  है  ।  यह  वहां  इंतनी  सफल  हुई  हैं  कि
 विनष्ट

 होने  पर  भी  जर्मन  उद्योग  इस  समय  ERE
 के

 स्तर  पर  पहुंच  गया  है
 ।

 इसका  मुख्य  कारण श्रमिकों

 का  प्रबन्ध  में  भाग  है  ।  यह  सहयोग  दो  प्रकार  का  होता  पहिला  निदेशन  दूसरा  प्रबन्धक

 परिषद्  के  द्वारा
 ।

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  के  भाग
 लेने  से  पारस्परिक  संघर्ष  बहुत  घट जाते हैं  ।

 aa  मैं  मंत्रालय  का  ध्यान  झन्टर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  कौर  आकर्षित  जहां  पिछले  दो  वर्षों

 से  वापसी  झगड़ों  का  बाजार  गर्म  और  राजनैतिक  बातों  को  लाया  जाता  है  किन्तु  हमने  अ्रन्तर्राष्ट्रीय
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 के०  पी०  त्रिपाठी ]

 श्रम  संगठन  में  सह-भ्रातृत्व के  सिद्धान्त  को  कायम  रखने का  प्रयत्न  किया  है  शर  हमें  कुछ  सफलता

 भी प्राप्त हुई  किन्तु  शीत  युद्ध  को  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  में  घसीट  लाने  से  श्रमिकों  को  बहुत  हानि
 हई

 है  |

 जहां  तक  व्यापक  समाज  सुरक्षा  योजना  का  सम्बन्ध  यह  प्रशन  बहुत  महत्वपूर्ण  है  |  हमने  भारतीय

 राष्ट्रीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  की  भ्रांत  से  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  सुझाव  दिया  था  कि

 भविष्य  ate  राज्य  बीमा  को  एक  में  मिला  दिया  जिससे  कि  भ्रमण  सुविधाओं  झर  लाभों  के
 साथ

 निवृति  वेतन  भी  मिल  सके  ।  मेरे  विचार  में  यह  मामला  योजना  आयोग  के  समक्ष  निलंबित  है
 ।

 जितनी  जल्दी  यह  योजना  लागू  की  जा  सके  उतना  ही  भ्रच्छा  है  ।  मेरे  विचार  से  यदि हम  इन  तीनों

 चीजों  को  मिलाकर  श्रमिकों  को  अधिक  लाभ  देंगे  तो  यह  हमारे देश  के  श्रमिक  विधान  की  सफलता  का

 एक  उदाहरण होगा  |

 गृह-निर्माण  के  कार्य  में  कोई  सन्तोषजनक  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  गृह-निर्माण

 का  दायित्व  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्रालय  के  ऊपर  किन्तु  गैर-सरकारी क्षेत्र  में

 निर्माण की  जिम्मेदारी  श्रम  मंत्रालय  की  होनी  चाहिये  क्योंकि  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  श्रम  मंत्रालय  का  ही

 प्रभाव है  ।  वही  उन्हें  ऋण  भ्रनुदान  दिला  कर  उनसे  मकानों  का  निर्माण  करा  सकता  है
 ।

 यदि

 सरकारी  क्षेत्र  में  सरकार  द्वारा  मकानो  का  निर्माण  सम्भव  हो  सके  तो  उन्हें  स्वयं  ही  मकान  बनाने  चाहियें

 किन्तु  जब  तक  श्रम  मंत्रालय  इस  बात  का  दायित्व  ५ ऊपर  नहीं  लेगा  तब  तक  इस  क्षेत्र  में  कोई  प्रगति

 नहीं हो  सकती

 जहां  तक  बागान  श्रम  शौर  खान  अधिनियम  का  सम्बन्ध  है  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस

 are  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इनको  लागू  करने  में  बहुत  ढील  हो  रही  बागान  शभ्रधिनियम

 का  तो  ait  एक  भाग  ही  लागू  किया  गया  है  ।  यदि  इसे  नियोजकों पर  ही  छोड़  दिया  जायेगा तो  यह

 बहुत  समय  तक  लागू  नहीं  होगा
 ।

 प्रारम्भिक  रूप  में  जब  नियोजकों  कौर  कर्मचारियों  का  समझौता  हुमा

 था  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  वे  प्रति  ae  आठ  प्रतिशत  मकान  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति

 नहीं  हुई  प्रत्येक  वर्ष  वे  एक  न  एक  बहाना  बना  देते  हैं  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जब  तक

 श्रम  मंत्रालय  इस  कार्य  को  परप  ऊपर  नहीं  लेगा  तब  तक  कोई  उल्लेखनीय  प्रगति  होना  सम्भव  नहीं  है
 |

 बीमारी  की  विशेषाधिकार  आकस्मिक  इत्यादि  बुनियादी  seat  के  सम्बन्ध  में

 नीति  सामाजिक  अर  राष्ट्रीय  नीति  पर  ही  अधिक  १ निर्भर  होनी  चाहिये  ।  ये  मामले  श्रमिकों  अथवा

 नियोजकों के  ऊपर ही  नहीं  छोड़े  जाने  चाहियें  ।  समाज  में  रहने  के  कारण  यह  सामाजिक नीति  होनी

 चाहिये कि  कितनी  छुट्टियाँ  दी  जानी  चाहियें सरकार  इस  सम्बन्ध में  स्थायी  श्रम  समिति  के  स्तर

 पर  बातचीत करने  वाली  है  ।  मैं  इससे  सहमत  हूं  किन्तु aa  में  इसका
 निश्चय

 केन्द्र  द्वारा

 विधान बना  कर  किया  जाना  चाहियें  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  झ्रापका  ध्यान  प्रधान  मंत्री  के  उस  वक्तव्य  की

 ait  करना  चाहता  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा
 था

 कि  योजना  बद्ध  समाज  में  श्रम
 प्रबन्ध

 के  बीच  संघर्ष  के  कारण  समाप्त  हो  जाने  चाहियें  ale  ऐसा  केवल  केन्द्रीय  विधान  बना  कर  ही  किया

 जा  सकता है  जिससे  सभी  श्रमिकों  को  उसका  समान  लाभ  पहुंचे  ।

 जहां  तक  रोग  का  प्रशन  सरकार ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  यह  रोग

 बहुत  प्रचलित है  कौर  इसको  रोकने  के  उपाय  किये  जा  रहे  किन्तु  श्रभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 उपयुक्त  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  रोग  के

 घटने से  parma  बढ़ेगी  जिसके  फलस्वरूप  उत्पादन  बढ़गा  उससे  श्रमिकों  और  देश  दोनों  को  लाभ

 होगा ॥
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 अध्यक्ष  अभी मुझ  से  पहले  के  एक

 माननीय  सदस्य ने  जो  बातें  कहीं  मैं  उनका  समर्थन  करता  हूँ
 |

 जहां  तक  मंत्रिमण्डल के  कार्य  ताल्लुक  मैं
 यह  मानता  श

 =  कि  मंत्रिमंडल ने
 काफी उत्साह के  साथ  मालिकों  तौर  मज़दूरों  के  बीच  रच्छ  सम्बन्ध  स्थापित  करने  का  प्रयत्न  किया हैं

 इसमें  कोई  शक  नहीं
 कि

 इस  समय  मंत्रिमंडल के  प्रयत्न  केवल  इसी  हद  तक  जारी  नहीं  हैं  कि  कानून

 जायें  प्रौढ़
 उनको  इस्तेमाल  में  लाया  जाये  बल्कि  वह  मारल  प्रेशर  एगजर्ट  करके

 आर
 समझ  बूझ  के  तरीकों  से  एम्पलायज़े  )  की  मैनटेलिटी  उनकी  मनोवृत्ति

 काफी

 परिवर्तन लाने  में  भी  सफल  हुआ  है  ।  लेकिन  हमें  अपनी  श्नावश्यकताओं के  देखते  हुए  कौर  दूसरा  पांच

 साला  प्लान  )  जो  हम  प्रारम्भ करने  वाले  उसकी  झ्रावद्यकताओं को  देखते  हुए  प्रभी  बहुत  दूर

 तक  जाना  हूं
 और  इस

 प्लान  को  सफल  बनाने  के  लिये  हमें  मालिकों  मज़दूरों  में  अच्छे  सम्बन्ध  स्थापित

 करन  ह  ।  झर  मज़दूरों  में  चाहे  वे  औद्योगिक  क्षेत्र  के  हों  चाहे  खेती  के  क्षेत्र  के  काफी  उत्साह पैदा  हो

 शौर  विश्वास  भ्रौर  भरोसा  पैदा  हो  जिससे  कि  देश  के  जो  काम  है  उसको  बढ़ाया  जा  सके  |  हम

 इस
 समय  प्यार  देश  को  झा थिंक  दृष्टि  से  चरागे  बढ़ाना  चाहते  उसके  लिये  यह  बुनियादों चीज़  हैं  कि

 मजदूरों  मं  काफो  उत्साह  कौर  उनमें  काफी  भरोसा  हो  |  दूसरी  तरफ  यह  भी  sagan  है  कि  सरकार

 काफी  जिम्मेदारी  के  साथ  काम  करे  वे  मजदूरों  को  इंस  तरह  से  संगठित  होने  में  मदद  दें
 कि  मजदूर  देश  की  उन्नति  के  काय  में  अपना पुरा  सहयोग  दे  सकें  इस  समय  हम  लोग  इस  कार्य

 म॑  भाग  नहीं  लेते  प्रौढ़  में  उत्साह  पैदा  नहीं  या  मजदूरों  में  फ्रस्ट्रेशन

 रहता  या  हम  उनमे  फ्रस्ट्रेशन  करते  हे  तो  उसका  यह  लाजिमी  नतीजा  होगा  कि  हमारी

 तमाम  योजनायें  रुक  जायेंगी  पर  हम  अपने  कार्य  को  नहीं  बढ़ा  सकेंगे |  इस  समय  मजदूरों  में

 काफी  असंतोष  कुछ  तो  उनमें  स्वाभाविक  है  पर
 कुछ  उसको  बढ़ाने  का

 भी
 प्रयत्न

 किया  जाता  हैं  ।
 हमारे

 देश
 में  कुछ

 ऐसे  एलिमेंट्स  )  हैं  जो  इस  बात  को  aa  समझतें

 हैं  कि  मज़दूरों  tart  बढ़ाने  का  यही  तरीका  है  कि  उनको  संगठित  करके  ज्यादा  से  ज्यादा  न्यूसेंस

 बल्लू
 की  पैदा की  जाये  प्रौढ़  उनके  भ्रमर  यह  भावना पैदा  की  जाये  कि  तुम  जितनी

 मुसीबत
 पैदा  कर  सकोगे  उतने  ही  सफल  stat  |  में  समझता  हूँ  कि  ट्रेड  यूनिवर्स  संघ

 का  यह  रास्ता  गलत  है  ।  हम  को  न्यूसेंस  वैल्यू  पैदा  करके  मजदूरों  के  भ्र धि कार  नहीं  लेना  है  बल्कि

 उनको  जिम्मेदारी  का  भझ्रहसास  कराके  शहरों  उनमें  संगठन  कौर  जिम्मेदारी  प्रौढ़  समझदारी  पैदा

 करके  हमें  उनके  प्रधिका  बढ़ाने  हैं  ।  इसके  जहां एक  तरफ  जहां  इस  तरह से  vada  क्रिकेट

 (  )  किया  जाता  &  वहां  दूसरी  तरफ  न्यूसेंस  इनवाइट  किया  जाता  कुछ

 urea ऐसे  हं  कि  जब  तक  मजदूर  ऐसे  हालात  पैदा  न  कर  दें  कि  काम  रुक  वें  टस  से  मस  नहीं

 ait  |
 मेँ  कहूँगा  कि  यह  चीज़  सिर्फ  प्राइवेंट  सेक्टर  में  ही  नहीं  हू  बल्कि

 पब्लिक  सेक्टर  में  भी  है  |  नगर  मजदूर  बहुत  हल्ला  प्रौर शोਂ  मचाने  को  तेयार

 हो  जात ेहैं  तो  हम  उनके  सामने  झक  जाते हूं  लेकिन  जब  तक  वह असल  की  बात  करत ेहैं  हम  झुकने

 को  तैयार  नहीं  इससे  मजदूरों  में  यह  भावना  होती  हैं  कि  हम  हल्ला

 तो  हमारी बात  मानी  जायेगी  वर्ना  नहीं  मानी  जायेगी  ।  हमें  इन  दोनों  बातों  को  ही  रोकना

 चाहिये  |  aft  हम  देश  के  कार्य  को  बढ़ाना  चाहते  हैँ  तो  हमें  इन  बातों  का  इलाज  करना ही  होगा  |

 इसलिये मैं  समझता  हूँ  कि  जहां  ट्रेड  यूनियनों  के  का  यह
 फर्ज

 हे
 कि

 वे
 जिम्मेदारी  से  काम

 वहाँ  एम्पलायसं को  चाहे वे  प्राइवेट  सेक्टर  के  हों  या  पब्लिक  सेक्टर
 मज़दूरों

 की
 वाजिब

 शिकायतों  पर  ध्यान  देना  चाहिये  उनको  दूर  करना  चाहिये  |  जो  अवस्था
 आजकल  हैं

 उस  पर

 मुझे  दुःख  होता  है  ।
 मैं  यह  नहीं

 कहता कि  इस  परिस्थिति का  सारा  जिम्मा  हमारे  लेबर  मिनिस्टर

 मंत्री  )  साहब पर  लेकिन मेँ  यह  समझता  हूँ  कि
 गवर्नमेंट

 काँपते  माडल
 )
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 एम्पलायर बनना  चाहिये  सनौर  उसे
 हत  व्यवहार  में  कुछ  )  कायम  करने

 कुछ  मेयार  कायम  करना  चाहिये  जो  कि  प्राइवेट  सेक्टर  के  लिये  मार्ग  प्रदर्शित
 इस  समय

 बह चीज़  नहीं  हो  रही  है
 !  मज़दूरों  के  बारे में  कुछ  बुनियादी  बातों को  तो  हमें  पब्लिक  सेक्टर  में

 मानना  ही  मैं
 यह  समझ  सकता  हूं  कि  हमारे  कानून  मजदूरों  के  लिये  बने  हुए  हैं  उन  पर  प्राइवेट

 सेक्टर  में  पुरी  तरह  कमल  न  लेकिन  a  उन  काननों  का  पब्लिक  सेक्टर  में  पालन  न  किया  जाये

 तो
 यह  हमारे  लिये  शोभा  की  बात  नहीं  है  ।  मिसाल  के  तौर  पर  हमारा  इंडस्ट्रियल  डिसप्यट्स  ऐक्ट

 विवाद  अधिनियम  )  है  शौर  ्  कमेटीज  का  संगठन  है  ।  हम  चाहते at  ~T
 हैं  कि  हम  मज़दूरों को  मैनेजमेंट  )  के  साथ  मिल  कर  काम  करनें  का  मौका  देकर  मजदूरों  कौर
 एम्पलायसे को  साथ

 लेकर
 चल  सकतें  लेकिन  मैं  जानना  हूँ  कि  चाहे  पब्लिक  सेक्टर  में  हो  चाहे

 प्राइवेट  सेक्टर  में  कमेटीज  का  संगठन  जैसा  होना  चाहिये  वैसा  नहीं  है  कौर  उनसे  कोई

 लाभ  नहीं  होता  ।  मजदूरों  के  नुमाइन्दे  उन  संगठनों  में  पुरी  तरह  से  नहीं प्रा  पाते  या  अपनी  बात

 नहीं
 कह

 पाते
 |  प्राइवेट  सेक्टर

 में  तो  मैं यह  शिकायत  कुछ  हद  तक  समझ  सकता  हूँ  लेकिन  पब्लिक

 weet
 में

 भी  कुछ  महकमे  ऐ  से  हैं  कि  जहां  कानूनों  का  पालन  नहीं  किया  जाता  ate  वहां  नीचे  वालों

 क
 साथ  बरच्छा  सलूक  नहीं  किया  जाता

 |
 मैँ  चाहता हूँ  कि  हमारे  श्रम  मंत्री जी  इन  चीजों  पर  ध्यान दें  ।

 में  समझता  हू ँकि  हम
 को  झपने  स्टेंडर्ड

 को  कायम  रखने
 में  जितनी  कामयाबी  पब्लिक  सेक्टर  में

 उसी हद  तक  इन  स्टेंडर्ड स  को  प्राइवेट  सेक्टर  मे ंभी  कायम  रखा  जायेगा ॥

 जहां  तक  पब्लिक  सेक्टर  का  सवाल  है  मझे  खास  तौर  सिक्योरिटी  श्राफ  सर्विस

 सुरक्षा  )  के  बारे  में  कहना  हैं  ।  मैँने  डिफेंस  की  डिमांड्स
 पर  बहस  के

 दौरान
 में  भी  कहा था  कि  मैँ  अनुभव  करता हूँ  कि  पब्लिक  सेक्टर  में  तो  रिट्रेंचमेंट  के

 कोई  जगह  ही  नहीं  होनी  चाहिये  ।  जब  हमारी  इकॉनमी  व्यवस्था  एक्स पा ंड

 हो  रही  हैं  शौर  हम  लोग  ज्यादा से  ज्यादा  एम्पलायमेंट  (  की  बात  करते  हैं  तो  फिर  रिट्रेंचमेंट

 की तो  कोई  गुंजाइश  ही  नहीं  होनी  चाहिये |  समझता  हूँ  कि  इस  विषय  में  प्राइवेट  सेक्टर  में

 कुछ  दिक्कत  हो  सकती हं  |  लेकिन  पब्लिक  सेक्टर  में  तो  हम  को  कहीं भो  छंटनो  करनी  ही  नहीं

 चाहिये  wit  हमें  यह  कोशिश  करनी  चाहिये  जो  कर  करने  ज्यादा  हों  उनको  दूसरी

 जगह  एबजावें  में  लगाना  )  कर  लिया  जाये  ।  डिफेंस  की  बहस  के  समय  हमारे  इस  सदन  के  बहुत

 से  सदस्यो ंने  इस  कौर  ध्यान  दिलाया  था  लेकिन  मुझे  अफसोस  होता  हैं  कि  अ्रभी तक इस इस  नीति

 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुमा है  पौर  प्रभी  तक  १०५  पास  समाचार  हैं  कि  छोटी  हो  रही हैं

 में इस  सम्बन्ध  में  पब्लिक  सेक्टर  का  ध्यान  खास  तौर  से  दिलाना  चाहता हूँ  |
 a  ६ ५

 जहां  तक
 वेजेस

 )
 का  सवाल हैं  मेरे  मित्र  श्री  त्रिपाठी  जी  नें  wal  उसके  बारे में

 बतलाया हैं  ।  में  चाहता  हूँ  कि
 हमारे  यहां

 पब्लिक सेक्टर  के  प्राइवेट सेक्टर  के  लिये  प्रौढ़  गवर्नमेंट

 की  जो  सर्विसेज़  हैं  उन  सब  के  लिये एक  वेज  कमीशन  मुक़र्रर  करना  चाहिये

 और मैं  आद्या  करता
 हूँ  कि  इस  सम्बन्ध

 में  हमारे  श्रम  मंत्री  जी  शीघ्र  ही  तमाम  मिनिस्ट्री  )

 को इस  बात  के  लिये  सहमत  कर  सकेंगे ।

 हमने  पंच साला  योजना  के  सिलसिले  में  यह  निश्चय  किया  था  कि  हम  बहुत ज्यादा  नये  कानून

 नहीं  बनायेंगे  लेकिन  जो  पुराने  कानून  हैं  उन  पर  कमल  दरामद  करेंगे  ।  यह  सही  हैं  कि  उन  पर

 दरामद  कराना  बहुत  कुछ
 स्टेट्स  )  के  जिम्मे  हैं

 |
 स्टेट्स  में  इस  कहीं  थोड़ा  बहुत  ध्यान  दिया

 जाता है  गौर  कहीं  इस  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  मैं  चाहता हूँ  कि  इस  सम्बन्ध
 में  हमारी

 सरकार  को  स्टेट
 का

 ध्यान  दिलाना  चाहिये  कि  जो  नीति  यहां  निर्धारित की  जाती  है  उसके

 अनसार  काम  करें  पर  जो  कानून  बने  हुए  हैं  उनको  लेटर  )  att  स्पिरिट  में  पूरी
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 तरह  पालन
 करें

 ।  हमारे  किसी  कानून  में  कोई  कमी है  तो  उस  कानून  में  तबदीली  करके  उस

 कमी  को  दूर  किया  जाये
 ।

 ज्यादा  स्टाफ  की  जरूरत  है  तो  स्टाफ  रखा  जाये  |  कभी
 कभी

 यह  शिकायत  सुनने को  मिलती  है  कि  लेबर  स्टाफ  के  पास  काफी  पावर्स  नहीं  इससे

 दिक्कत  होती है  ।
 इस

 कमी  को  भी  दूर  करना  चाहिये  ।  at  यह  हो  रहा  है  कि  ट्राइबुनल्स

 घिकरण  )  के  होते  हैं  श्र  वे  पड़े  रहते  पर  उन  पर  कोई  श्रमल  नहीं  |  हमारे  ही  प्रान्त  में  ऐसे

 बहुत  से  कैसे  हैं  जिन  में  फैसलों  पर  अमल  दरामत  नहीं  हुआ  मैं  समझता हूँ  कि  हमें इस  झोर

 ध्यान देना  चाहिये  att  कोशिश  करनी  चाहिये  कि  जो  फंसलें  हों  उन  पर  शरमन हो  ।  ऐसा  नहीं

 होगा तो  मजदूरों  का  कानून  पर  से  विश्वास  उठ  जायेगा  ।  राज  होता यह  हैं  कि  जब  वे  कानून को

 तोड़ते  हूँ  तो  उनकी  मुसीबत  हो  जाती  पर  जब  कानून  उन के  हक  में  होता है  तो  उस  पर

 परमल  दरामद
 नहीं  यह  तरीका  ठीक  नहीं  हैं  ।  हमारी  बहुत  सी  ऐसी  इंडस्ट्रीज  )  ड

 जहां  पर  कि  न्यूनतम  वेजेस
 की

 कोई  मियाद  नहीं  है  यह  जरूरी  है  कि  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  इंडस्ट्रीज
 में  मिनिमम  ध ह स वजज

 मजूरी  )  मुक़र्रर  करें
 ।  एग्रीकल्चर  के  अन्दर

 मैं  जानता हूँ

 हूँ  कि  मिनिमम  वेजेज़  के  मुक़र्रर  करने में  a  उसका  पालन  करने  में  कठिनाइयां  हैं  लेकिन  हमें  उसके

 लिये  कोई
 न

 कोई  रास्ता
 mae  निकालना  चाहिय े।

 श्रम  के  सम्बन्ध  ee  विचार  करते  हैं  तो  यह  अवसर  देखने  में  कराया  है  कि  इंडस्ट्रियल

 mae  श्रमिक  )  हमारे  सामने  ग्रा  जाते  हैं  शौर जो  खेतिहर  मजदूर  हैं  ौर  जो

 कल्चर  लेबर  हैं  वह  ज्यादातर  एग्नोर  हो  जाता  है  उसकी  उपेक्षा  हो  जाती है

 मेरा
 तो  सुझाव  हैं  कि  इसके  लिये  श्रम  मंत्रालय  एक  छोटा  सा  विभाग  मकरंद  करे  जो

 विशेषकर  के  देहाती  मज़दूरों  के  हितों  की  भ्रांत  ध्यान  दे  और  उन  के  सम्बन्ध  में  ag  विचार करे

 ara  के  दिन  हमरे  देहाती  मज़दूर  लोग  बहुत  उपेक्षित  हैं  पौर  हम  देखते  हैं  कि  हमारा  ट्रेड  यूनियन

 मूवमेंट  प्र  भी  उन  लोगों  में  बहुत  नहीं  गया हैं  और  दूसरी  तरफ  श्रम  मंत्रालय

 का  ध्यान  उन  खेतिहर  मज़दूरों  की  दशा  सुधारने  की  कौर  कुछ  विशेष  नहीं  जाता है  और  उसके  लिये  न

 ही  कोई  विशेष  मद्यीनरी  है  जो  खास  तौर  पर  उन  के  लिये  ध्यान  दे  सके  में  चाहता  हूँ  कि  श्रम

 मंत्रालय  का  ध्यान विशेष  रूप  से  इस शभ्रोर  जाय े।

 रेदानेलाइजेदान  के  सम्बन्ध  में  यहां  पर  काफी  बहस  हो  चुकी  हैं  रहने  गवर्नमेंट  की

 नीति  उस  सम्बन्ध  में  काफ़ी  साफ  है  लेकिन  मैँ  अनुभव  करता  हूँ  कि  बावजूद  गवर्नमेंट  की  नीति  के  छोटे-छोटे

 कारखानों
 में  रेशनेलाइजेदान  चलता

 रहता  है  कौर  मज़दूर
 बेकार

 किये  जाते  हैं प्र ौर  वह  रेशनेलाइजेशन
 wy

 न  fas  प्राइवेट  सेक्टर में  बल्कि  पब्लिक  सेक्टर  में  भी  है  उसकी  वजह  से

 मज़दूर  लोग  भराये  दिन  बेकार  होते  जा  रहे  हैं  ।  में  कम  से  कम  अपने  प्रान्त  की  बाबत  कह  सकता हूँ
 कि

 इस  रेशनेलाइजेशन  की  बदौलत  काफ़ी  संख्या में  मज़दूर  काम से  हटाये  जा  रहे  यह  भी  देखने में

 grave  कि  कारखानेवालों  नें  किस  तरह  गवर्नमेंट  ने  जो  एक्साइज  ड्यूटी  लगाई

 कौर  उसके  बारे  में  जो  एक  लिमिट  तो  बड़े-बड़े  कारखानेदारों ने  उसके  लिये  यह

 तरकीब  की  कि  अपनें बड़े  कारखाने  के  बीच में  चार  इंच  या  अठ इच  की  एक  दीवार  खींच  दी

 झर उस  कारखाने  को  दो  कारखानों  में  तबदील  कर  दिया  शौर यह  फ्रेगमेंटेशन  साफ़

 का  बहुत  ज्यादा  हो  रहा है  कौर यह  कह  करके  कि
 aa

 तो  हमने  पुरानी

 फैक्टरी  को  बन्द  कर  दिया  कौर नई
 फैक्टरी  चालू  की  पुरानी  फैक्टरी

 के  मज़दूरों  को  निकाल

 दिया  sic  दस  दिन  बाद  एक  की  जगह  दो  heeds  चला  करके  उन  के  अन्दर  फिर  मजदूरों

 को  नये  सिरे से  भर्ती  कर  लिया  कौर  पुरानी  सर्विस  उनकी  वेग  कर दी  और पुराने  उनके

 अधिकार  खत्म  कर  दिये  |  मेरा  कहना  है  कि  इस  तरीक़े से  मजदूरों  का  विश्वास  हम  पर  से
 उठ
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 [at  to  जून  विद्याशंकर ]

 जायगा |  हमें  मजदूरों  के  हितों  की  हिफ़ाज़त  करनी है  क्योंकि  आख़िर  मजदूरों  के  पास
 कोई

 ऐसे

 बहुत  बड़े  बड़े  वकील  या  सलाहकार  लोग तो  हें  नहीं  जैसे कि  बड़े  बड़े  मिलमालिकों  ae का
 दारों

 को  सुलभ  ga  यह  देखा  जाता है  कि  जो  श्रम  सम्बन्धी  कानन पास  किया  जाता  है  तो  मिल
 मालिकों

 के  उन  वकीलों  और  कानूनी  सलाहकारों  की  तौर से  उस  कानन  में  राख  तलाश  करने

 की  कोशिश  की  जाती  व् ि ञ झ्ौर  उन  कानूनों  को  तोड़ने  के  रास्ते  तलाश  किये  जाते  हैं  कि  किस  तरह

 से  इन  को  बेकार  किया  जाये  ।  होता  यह  है  कि  एक  तरफ  श्रम  मंत्रालय कानन  बनाये

 गवर्नमेंट  कानून  बनाये  यह  सदन  कानून  कौर  दूसरी  तरफ़  उनको  तोड़ने  के  लिये  रोज़
 नित नई

 तरकीबें  निकाली  जाती  हैं  कौर  इस  तरह  एक  हाइड  प्रौढ़  सीक  (ata  का  खेल

 शुरू
 हो
 जाता

 है  ।
 इसलिये

 यह  बहुत  जरूरी
 हो  जाता हैं

 कि  मज़दूरों  के  वास्ते  जोकि
 एक  कमज़ोर

 पार्टी  उनकी  हिफाज़त  करने  के  लिये  हमें  कोई  न  कोई  रास्ता  निकालना  arte  ।

 में  यह  कहना  चाहता  था  कि  जो  हमारा  क़ानून  है  उसके  इन्दर  ame  रिट्रेंचमेंट  बेनीफ़िट

 का  देना  हो  या  हमें  ate  दूसरी  तरह  के  बेनीफिट्स  देने  तो  हमारे  यह
 कारखातनदार उनस बचन क उनसे  बचने  के  लिये  कोई न  कोई  रास्ता  निकाल  लेते हैं  ah  फ्रेगमेंटेशन करके  छोटे

 छीटें  कारखानें  बनाकर वह  अपने  को  उस  कानून  से  बचा  ले  जाते हैं  जब  कि
 जेनिन  )

 तौर  पर  वास्तविक  तौर  पर  वे  कारखाने  श्रलग  अलग  नहीं  हैं  ौर  एक  बनावटी  तौर  पर  भ्र पने  को

 कानन से से  बचाने के  लिये इस  तरह  का  फ्रेगमेंटेशन  कर  लेते
 हैं

 और  में  चाहता  हूँ  कि  इसको  रोकने

 का  कोई  न  कोई  उपाय  सरकार  को  करना  चाहिये  ।

 में  अन्त  में  एक  बात  कौर  कहना  चाहता हैँ  कि  जहां  हम  मज़दूरों  के  हित  के  लिये  कानन

 बना  रहे  हं  वहां  इस  बात  के  लिये  भी  कोई  व्यवस्था  उनमें  ऐसी  रखनी  चाहिये  ताकि  मजदूरों  को
 an  has

 मिलों
 के  मैनेजमेंट में  शामिल  किया जा  सके  |  में  यह  च्  करता हूँ  कि  शायद  प्राइवेट  सेक्टर में  ऐसा

 होना  बहुत  जल्दी  सम्भव  हो  या
 न  में  नहीं  कह  सकता  कि

 किस
 हद  तक

 सम्भव  हो

 लेकिन  —  सेक्टर  HMAC  झगर  हम  इस  बात  के  ऊपर  यकीन  रखते हैं  प्रौर इर  उसूल  को

 मानत ेहें  तो  पब्लिक  सेक्टर  के  अन्दर  हमें  तुरन्त  इसका  परीक्षण  आरम्भ  कर  देना  चाहिए

 पबलिक  सेक्टर
 के

 प्रकार  कुछ  स्थान  ऐसे  निकालने  चाहियें  भर  उन  स्थानों  पर  हमें
 परीक्षण  की  तौर पर  .  अगर  हमें  परीक्षण  की  सफलता  में  यकीन  हो  तो  में  समझता  हूँ  जल्दी से  जल्दी

 इस  को  कामयाब  बनाने  की  कोशिश  करनी  मगर  जैसा  कि  अभी  मुझ  से  पहले  श्री

 fo  पी०  त्रिपाठी  ने  कहा  कि  दूसरे  देशों  के  प्रभव भय  हम  यह  जानते  हें  कि  मज़ारों  को  मेनेजमेंट
 क

 अन्दर  शामिल  करने से  काफ़ी  प्रोडक्शन में  तरक्की  होती  हैं  प्रौढ़  काफ़ी  उद्योगों  की  प्रौढ़  देश  की  तरक्की

 होती है  ।  हमें उस  तरीके को  पब्लिक  सेक्टर  में  फौरन  इस्तेमाल  में  लाना  चाहिये  ।  इन  शब्दों  के  साथ

 करता हूँ  कि  कुछ  सुझाव
 जो

 मैंने  यहां  पर
 पेश  किये  उन

 पर  विचार
 किया  जायगा

 |

 श्री  जी०  डी०  सोमानी  )  :  इस  समय  जब  कि  हमारा  आद्योगिक  उत्पादन  धीरे

 धीरे  बढ़  रहा  है  कौर  हम  सरकारी तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  के  विशाल  विस्तार

 के  द्वार  पर  खड़े  हैं  श्रम  मंत्रालय  को  हमारी  राष्ट्रीय  भ्रम-व्यवस्था  में  एक  महत्वपूर्ण  कार्य  करना  हूं
 ।  सभी

 क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  sale  स्वस्थ  तथा  मजबूत  श्रम  सम्बन्धों का  उत्तरदायित्व

 श्रम  मंत्रालय  पर  है  ।  इसीलिये से  अपनी  श्रम  नीति  की  मुख्य  बातों  के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना  चाहता  gt
 परे

 माननीय  मित्र  श्री  के ०  पी०  त्रिपाठी  ने  मालिकों  के  १८वीं  झाताब्दी के  दष्टिकोण  की  अभी

 चर्चा की  है  ।  मैं  केवल  यह  कह  सकता हूँ  कि  मालिक  अपनी  नीति
 को  स्वयं  निर्धारित  नहीं  करते  हें

 faa  aust  में
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 बल्कि
 श्रम  मंत्रालय की  नीति  ही  मालिकों  कौर  श्रमिकों  के  बीच  सम्बन्धों  के  का  कार्य

 करती  ह  ।
 इसलिये  यह  आरोप  श्रम  मंत्रालय  के  विरुद्ध  लगाया  गया  जहां  तक  वास्तविक

 तथ्यों  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार में  यदि  निष्पक्ष  रूप  में  वेतनों  में  विधि  और  अन्य  सुविधाघरों  के

 सम्बन्ध में  विचार  किया  जाय  तो  पता  चलेगा  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  युद्ध  के  पहले  की  अवधि

 ी  तुलना में  कितनी  अधिक  प्रगति  हुई  है  ।

 अब  में  प्रहमदाबाद  प्रौर  बम्बई  में  महत्वपूर्ण  कपड़ा  उद्योग  में  द्विपक्षीय  वासियों  के
 स्वरूप

 हुए  बोनस  करारों  की  चर्चा  करना  चाहता  हूँ  ।  मजदूर  नेताओं  के  धैर्य  प्रौर  सहजतापूर्ण
 रवैये  के  कारण ही  अन्तिम

 करार
 तय  पा  सका  था

 ।
 हम  में  से  जो  बोनस

 के
 इन  झगड़ों से  परिचित

 हैं  बे  जानते  हैं  कि  पहले  सारा  साल  दोनों  पक्ष  किस  प्रकार  मुकदमेबाजी में  उलझे  रहते थे  ।  मेरा  कहने

 का  तात्पर्य  कंवल  इतना है  कि  यदि  दोनों  पक्षों  के  ज़िम्मेदार  नेता  ऐसे  द्विपक्षीय  करारों  को  बढ़ावा

 देने  क॑  लिये  सद्भावना  कौर  एकरूपता  की  ऐसी  ही  भावना  जागत  करते  रहें  तो  हम  एक  दूसरे  के

 विरुद्ध  बेकार  आरोप  लगाने  झ्र  वादविवाद  में  उलझनें की  अपेक्षा  धिक  सेवा  कर  सकेंग े|

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  बताना  चाहूँगा  कि  हम  ने  बम्बई  में  एक  संयुक्त  वार्ता  निकाय  बनाना

 सिद्धान्त  रूप  में  लगभग  स्वीकार  कर  लिया  है  ताकि  भविष्य  में  दोनों  पक्षों  का  यह  कत्तव्य  होगा कि  वे

 अपनें  aware  विवादों  को  झ्रापसी  बातचीत  द्वारा  समझा  सड़क  भ्र ौर  जहां  तक  सम्भव  हो  प्रौद्योगिक

 न्यायालयों  में  न  जायें  ।  मुझे  विश्वास हे  कि  समझौते  सद्भावना की  इस  भावना  के  बहुत ही

 लाभदायक  भ्र  पर्याप्त  परिणाम  निकलेंगे  ।

 इसी  वर्ष  कानपुर में  वैज्ञानिकन के  मामले  पर  जो  लम्बी  हड़ताल  हुई उस  पर  हम  कवल  खेद

 are  निराशा  ही  प्रगट  कर  सकते  हें  ।  जहां  तक  बेज्ञानिकन का  सम्बन्ध  मालिकों की  लगभग  सभी

 जिम्मेदार  संस्थानों  ने  यह  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  वैज्ञानिक  सम्बन्धी  ऐसी  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  जानी  चाहिये जिसके  फलस्वरूप  सारवान्  छटनी  हो  ।  इस  सिद्धान्त की  स्वीकृति  के  बावजूद

 भी  ऐसे  कई  मामले  हें  जिनमें  मज़ार  aaa  ने  बेज्ञानिकन की  योजत्ताश्रों  को  लागू  करने में  सहयोग

 नहीं  दिया  है  ।

 कुछ  बातों  को  स्वीकार  करना  हम  एक  आधुनिक  संसार  में  रह  रहे  हें  ।  यदि  हमारे

 उद्योगों का  वैज्ञानिकन  नहीं  होगा  तो  हमारे  विभिन्न  उद्योग  ठीक  तरह  से  कौर  क्षमता पूर्वक  काम  नहीं

 कर  सकेंगे  a  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडियों में  प्रतियोगिता  नहीं कर  सकेंगे ।  इसलिये  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थ

 व्यवस्था  के  विकास के  दृष्टिकोण से  यह  बहुत  ही  श्रावक है  कि  कम  दामों पर  सब  से  weal  किस्म

 के  सामान  के  उत्पादन  के  लिये  उद्योगों  का  वैज्ञानिकन  किया  जाय  ।  साथ  ही  यह  ध्यान भी  रखा

 जाय  मज़दूरों  की  छटनी  न
 हो

 ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  त्रिपाठी  ने  मकानों के  निर्माण  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा हैं  गरम  उसके

 सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ
 ।

 यद्यपि  यह  प्रदान  श्रम  मंत्रालय
 से  सम्बन्धित  नही ंहै  तथापि  मंत्रालय

 को  इस  में  ate  अधिक  अभिरुचि लेनी  चाहिये  ।  में  जानता हूँ  कि  इन  मकानों  के  निर्माण  के  लियें

 सहायता  या  ऋण  देने की  एक  योजना है
 ।  परन्तु कुछ  एक  एजेंसी  वास्तविक  कठिनाइयां  हैं  कि

 मालिक

 इस  योजना  से  लाभ  नहीं  उठा  सके  हैं
 ।

 इन  कठिनाइयों  के  अतिरिक्त  एक  झ्र  बात  भी  है  किਂ  कारखानों

 के  मजदूरों  के  लिये  wats  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  जो  रकम  बंटित  की  गई  है  यह

 राध  उस  राशि से  कहीं  कम  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  बम्बई  के  मिल  स्वामियों  की  नथ  नें  जो  कुछ  किया  उसकी  माननीय
 a

 लिये  मकानों के  निर्माण के मंत्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  |  हमने  बम्बई  में  कारखानों
 क
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 सम्बन्ध  लगभग  ५०
 लाख

 रुपया
 देना  स्वीकार  किया  में  माननीय  मंत्री से  अनुरोध  करूँगा

 कि  वह  कोई  ऐसी  योजना  तैयार  करें  जिससे  सरकार  उनके  लिये  मकानों  के  सम्बन्ध  में  जो  अनुदान  देती

 मालिक  उससे  पूरा  लाभ  उठा  सकें  ।

 अब  में  प्रबन्ध
 में  मज़दूरों  को  सम्मिलित  किये  जाने  के  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना

 चाहता

 हूँ  ।  इस  प्रदान पर  लोक-सभा में  ौर  लोक-सभा  से  बाहर  कई  बार  वाद-विवाद
 हुमा  हैं

 |  मुझे  इस

 बात
 की

 प्रसन्नता
 हैं  कि  न्यूनाधिक एक  ऐसा  करार  हो  गया है  जिससे  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों

 को  औद्योगिक  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  सक्रिय  भाग  लेना  सम्भव  होगा  ।

 fat  नम्बियार  (  मयूरम् ) द् च ्)  यह  कोई  करार  नहीं  है  ।  हमें  मालम  नहीं  कि  नया  प्रबन्ध  किया

 गया हैं  ।

 जी०  डी०  सोमानी
 :  यह  करार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप की  रूपरेखा

 कम्यूनिष्ट पार्टी  समवायों  की  मंडलियों में  मज़दूरों  के  प्रतिनिधियों  की  नियुक्त  के  विरुद्ध हैं हे

 श्री  नम्बियार  :  हम  नाम  निर्देशन  के  विरुद्ध  हैं  प्रौढ़  चुनाव  के  पक्ष  |

 श्री  जी०  डी०  सोमानी  :  फिर  भी  एक  ऐसा  सुत्र  सोचा जा  सकता  है  जो  वापस  में  सभी  को

 स्वीकार हो  तौर  मज़दूरों  के  प्रतिनिधि इस  प्रकार  प्रबन्ध  में  भाग  ले  सकें  कि  एक  श्रोता  समवायों

 के  दैनिक  प्रबन्धों में  अनुचित  विध्न  न  पड़े  झर  दूसरी  झोर  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  में  उत्तरदायित्व

 की  भावना  पैदा हो  wa  वे  यह  अनभवन करें कि करें  कि  वे  इन  श्रौद्योगिक  इकाइयों  से  सम्बद्ध

 यह  एक  प्रसन्नता  की  बात  हूँ  कि  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  कालावधि  में  दोनों  पक्षों की

 शआर से  इतने  अधिक  करार  कौर  सद्भावना  से  प्रवेश  कर  रहे  हैं  ।

 वेतन में  वृद्धि  और  विभिन्न  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध में  चाहे  जो  कुछ  भी  कहा  जाय

 परन्तु इस  प्रश्न  का
 सम्बन्ध  उद्योग  की  अदायगी की  क्षमता  से  है  ।  हमें  प्रौद्योगिक  उत्पादन  के  सभी

 दृष्टिकोणों को  ध्यान  में  रखना  होगा  |  केवल एक  ही  बात  पर  विचार नहीं  करना  चाहिये  ।

 जहाँ  तक  कपड़ा  उद्योग  का  सम्बन्ध  मैं  इतना  कह  सकता हूँ  कि  प्रति  इकाई  के  उत्पादन

 की  लागत  के  मामले  में  हमारी  लागत  संसार  के
 किसी

 भी
 देश

 से  कहीं  अधिक है
 ।  में

 मानता  हूँ

 कि  हमारे  कार्यकर्ता  किसी भी  प्रकार से  घटिया  नहीं हें  , उनकी  क्षमता  भी  कम  नहीं  है  परन्तु  मशीनों

 की  ध  स्थिति  के  प्रभाव  का  सामना  करना  ही  होगा  ग्रौर जब तक तक  हमारे  मजदूर  मित्र  विभिन्न

 उद्योगों के  वैज्ञानिकन के  सम्बन्ध  में  सहयोग नहीं  करते  हैं  तब  तक  मजदूरों  की  मजूरी  में  भ्र ग्रे तर

 वीके  इस  प्रश्न  का  समाधान  नहीं  किया  जा  सकता  हैं  ।

 उद्योगों  में  काम  करने  वालें  मजदूरों  की  मजूरी  शहरों  कृषि  में  काम  करने  वालें  मज़दूरों  की

 मजरी  में  नो  असमानता  है  इसे  नहीं  चलाया  जा  सकता  हैं  |  यह  असमानता इतनी  अधिक  है  कि  हमारे

 मजदूर  मित्रों  को  अपना  ध्यान  कृषि  शौर  अन्य  क्षेत्रों  जैसे  धन्धों  में  मजदूरों  का  स्तर  उठाने

 में  लगाना  चाहिये
 |  उद्योगों

 में  काम
 करने

 वाले  मजदूरों
 और  कृषि  मजदूरों में

 प्राजक  जो
 ग्र समानता

 है  यह  कवल  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  की  मजूरी  में  ही  वृद्धि  करने
 के

 wea  से  कहीं

 अधिक  महत्वपूर्ण  हैँ  ।

 श्री  टंडन  इलाहाबाद--पर्चिम )  :  अध्यक्ष  में  कुछ  थोड़े  से  शब्द  इस  श्रम  विभाग

 कार्य  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 ।

 मैं  श्रम
 प्रश्नों

 के
 सम्बन्ध

 में  कोई  झ्ान्दोलक  नहीं  रहा  हूं
 ।

 में इन  प्रश्नों को  देश  की  दृष्टि  से  ही  देखता  हूं  त  कि  श्रमिक  संगठनों
 की  दृष्टि  से  ate

 न  मालिकों

 मूल  अंग्रेजो  मं
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 से  जो  श्रमिकों  से  काम  लिया  करतें  हैं  ।  जैसे-जैसे  हमारी  समाजवादी  व्यवस्था  वैसे-वैसे

 श्रम  विभाग का  काम  अधिक  दायित्वपूर्ण होता  चला  जायेगा  क्योंकि  समाजवादी  रूप  देने  में  यह

 इस श्रम 1: श्राव्यक हूं ् च्  कि  हम  दिन  पर  दिन  श्रमिकों  का  अधिक  ध्यान  रखें  ।  श्रमिकों  की  ही  देश  में  बहुतायत
 ह क  UA

 जेसे-जैसे  हम  श्रमिक  बढ़ावेंगे  वैसे-वैसे  समाजवादी व्यवस्था  समीप  आती  जानेगी  जेसे-जैसे
 ब  ५  ५  अ

 हम  बेकारी  हटायेंगे  हर  एक  को  काम  दिलायेंगे  वैसे-वैसे हम  में  से  बहुत  ates  लोग  श्रमिक  होते

 चले  जायेंगे  ।  वही  सामाजिक  व्यवस्था  उचित है  |

 अभी  अन्तिम  वक्ता  नें  जो  बातें  कही  उनक  सम्बन्ध में  अघिक तो  में  नहीं  कहना  चाहत

 परन्तु  उनसे  में  केवल  एक  निवेदन  करना  चाहता  हैँ  ।  वह  स्वयं  सहृदय  पुरुष  ्  परन्तु AL  ऊपर

 कुछ असर  हुआ है  ग्रोवर  कुछ  मेरा  यह  अ्रनुभव  हे  कि  श्रमिकों  से  काम  लेनें  वाले  प्रायः  उतने  सहृदय

 नहीं रहे  हैं  ।  मेंने  एक  बार  इस  भवन  में  भी  कहा  था  प्रौढ़  अपना  एक  ह  सामने  रखा  था  |

 में  बम्बई  में  एक  मिल  देखते  के  लिये  गया  तो  मेंने  क्या  पाया  कि  श्रमिकों  को  धोखा  दिया जा  रहा  हैं  ।

 श्रमिको ंने  जो  काम  किया  जो  सूत  काता  उसको  जब  तराजू  में  तोला  जाता  था  तो  हर  बार कम  ही

 होना  जाता  था  |  यह  बहुत  पुरानी  बात  है  ।  परन्तु  मेरे  हृदय  को  इससे  बहुत  भारी  धक्का  लगा  |  मैं  यह  कह

 सकता हुं  कि  सदा  के  लिये  इस  जीवन में  मेरे  ऊपर  एक  शंका चढ़  गई  है  कि  ऐसा  धोखा भी  मिल

 मालिक  करते  हैं  ।  मेंने  सुना  था  कि  उस  मिल  के  मुख्य  मालिक  धर्मात्मा  पुरुष  हैं  ।  में  उनका  नाम  नहीं

 लेना  चाहता  |  परन्तु  ऐसी  मिल में  मजदूरों  we  मजदूर नियों को  धोखा  देना  झर  उनक  काते  हुए

 सुत  में  जितना  उसका  पाउंडेज  है  या  श्राउंसेज है  उसमें हर  बार  जब  वे  उसे  लाकर  तोल  कराते

 र <a)  कमी  करतें  यह  ठीक  है  ?  इससे  मझे  बड़ा  धक्का  लगा  था  ।

 मुझे  ज़मींदारों  का  aaa  है  कि  किस  प्रकार  का  व्यवहार  वे  काइतकारों  के  साथ  करते थे  ।
 यह

 बात  मझे श्रपनी  छोटी  उम्र में  देखने  को
 जबकि

 में  एक  रिश्तेदार  के  यहां  गया  हुआ

 मैंने  देखा कि  एक  गरीब  श्रादमी  धूप में  खड़ा हे  ।  में  नहीं  समझ  पाया  कि  इस  areal को  क्यों

 धूप  में  खड़ा  किया  गया  था
 मेंने  उनसे  पूछा  तो  वे  हंसने  लगे  ।  फिर  पीछें  मुझे पता  लगा  कि  वह

 बेचारा  एक  गरीब  काश्तकार  धा  जो  कि  लगान  नहीं  दें  सका  था  कौर  इसलिये  उसे  यह  सजा

 ये  दो  बातें  मेरे  सामने  झाई  जिन्होंने  मेरी  राजनीतिक  भावना  को  बदल  दिया ।  वह

 ज़मींदारी का  नक्शा  था  कि  किस  तरह  से  जमींदार  काश्तकारों  से  व्यवहार  करते  वे  जमींदार

 मेरे  करीब  के  रिश्तेदार  थे  ।  इस  घटना  ने  मेरे  हृदय  पर  बड़ा  प्रसर  डाला  ।  बाद  में  मैंनें इस  विषय

 का  अध्ययन  किया  करमें  इस  नतीजे  पर  पहुंचा  कि  जब  तक  यह  जमींदारी  प्रथा  है  किसानों  का

 भला  नहीं  हो  सकता  सन्  १९३०  में  मेंने  यह  भ्रान्दोलन  चलाया  कि  ज़मींदारी  प्रथा  समाप्त

 होनी  चाहिये ।  कांग्रेस  से  हट  कर  मेंने  इस  आन्दोलन को  उठाया  कि  जमींदारी  प्रथा
 समाप्त  हो  ।

 फिर वह  कांग्रेस  का  रंग  बन  गया  |  लेकिन  उस  सबमें  मेरा  हाथ  तो  बराबर था  ही

 इसी  प्रकार  जो  मैंने  मिल  में  धोखाधड़ी  देखी  थी  उससे भी  मेर  हृदय  पर  यह  भावना  रह  गई

 कि  कारखानों  के  मालिक  किस  प्रकार  का  व्यवहार  गरीब  श्रमिकों  के  साथ  करते  हैं  ।  में  वैयक्तिक

 रूप से  किसी  के  लिये  नहीं  कहता  ।  में  जानता  हूं  कि  बहुत  से  जमींदार  बड़े  सज्जन  थे  ।  उन्होंने  बड़े

 बड़े  कामों  में  सहायता  की  थी  भ्र  सचमुच  वे  अपत  काश्तकारों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार करते  थे  ।

 में  यह  भी  जानता हू
 कि

 बहुत  से  मिल  मालिक  भी  बहुत
 सज्जन  हैं  ।  परन्तु  मेंने  देखा  कि  वह  जमींदारी

 एक  क्रम  है  ।  उस  क्रम  में दो  चार  जमींदारों के  sey  होने से  किसान बच  नहीं  पाता  था  ।  उसकी  उस

 क्रम  में  बड़ी  मुसीबत थी  ।
 में  अपने  प्राकार  उस  क्रम  से  अलग  नहीं  रखता  ।  राज जो  क्रम  है  उसके

 भ्र तु सार  श्रमिक  काम  करते  हैँ  कौर  बहुत  से  उनको  नौकर  रखते  इस  कुछ  विचार

 करने  की  शझ्रावश्यकता  में  समझता  हूं  कि  हमें  इस  क्रम  को  बदलना  होगा
 ।
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 टंडन  |

 में  यह  नहीं  कहता  कि  सरकार  ही  सब  कामों
 की

 मालिक  होती  चली  जाये
 ।

 सरकार  जैसे-जेसे
 मालिक  होती  जैसे-जैसे  नेशनलाइजेशन  (  राष्ट्रीयकरण  बढ़ता  मुझ  को  उसमें  भी  बड़े  गहरे  दोष

 दिखायी  देते  हूँ  ।  नेशनलाइजेशन  को  बढ़ाने  के  मानी  हैं  ब्यूरोक्रेसी  को  बढ़ाना  |  जितना

 ज्यादा  सरकार  का  अधिकार  बढ़ता  है  उतने  ही  ज्यादा  ये  लोग  बढ़ते  हैं  जो  जनता  से  बरताव

 करने में  सरकारी  क्रम  से  काम  लेते  और  उस  सरकारी  क्रम के  बारे  में  हम  जानत ेहैं  कि  ऊपर के

 स्तर
 को  छोड़कर  नीचे

 का
 स्तर  कितना

 उतरा  garg  at  कितना  उसमें  भष्टाचार  हैं  ।
 में इसका

 भी  अनुभव हूं  कि  जैसे-जैसे  सरकारी  क्रम  बढ़ता  है  बैसे ही  बैसे  भ्रष्टाचार  भी  बढ़ता  है  ।

 इसी  तरह
 से श्रौर  प्रश्न

 भी  आरा  जाते  हैं
 ।

 दूसरी  झर  मिल  मालिकों  का  जो  क्रम  है  उसका  मैंने  एक

 उदाहरण  दिया  वहां भी
 वैयक्तिक

 लाभ  का
 अधिक  ध्यान  है  भ्र ौर  मजदूरों  के  सुख-दुख  की

 बहुत कम  ध्यान  है  ।  तो
 मेरा

 तो  राज यह  निवेदन  है  कि  हमारे  जो  श्रमिकों को  मजदूरी  पर  रखने

 वालें  लोग  हूँ  वे
 दिन

 पर  दिन  एक  बात  की  झोर  ध्यान  करें  ।  में  यहां
 केवल  उनके  हृदय से  एक  अक्षय

 mira  नहीं  कर  रहा  हूं  किन्तु  में  उनके  मस्तिष्क  की  कौर
 भी

 जाना  चाहता  में  चाहता हूं  कि  वे

 लोग  सोचें  कि  राज  संसार  कौर  हमारा  देश भी  बदले  रहा  हैं  |  यह  पुराना  ढंग  था  कि  कुछ  थोड़े

 से  बड़े-बड़े  जमींदारों  कौर  पैसे  वालों  के  हाथ में  समाज की  बागडोर  थी  और  बाकी  नीचे  के  लोग  थे

 जिनको  दबा-दबा कर  उन  से  काम  लिया  जाता था  ।

 जब  में  किसानों  के  लिये  काम  करता  था  तो  किसी  जमींदार  से  यह  बात  मेरे  कान  तक  पहुंचायी

 गई कि  घोड़े की  झर  घास  की  यारी  नहीं  ठ  करती  ।  घोड़े  तो  थे  जमींदार  कौर  घास  था

 किसान ।  तो  राज  मुझे  कुछ  ऐसा  लगता है  कि  स्वयं  मिल  मालिक  भी
 पी अपने

 को  उसी  ढंग
 का  घोड़ा

 बनाये हुए  हैं  शौर  ये  श्रमिक  घास  बने  हुए  हैं
 ।

 श्री  फिरोज  गांधी  :  प्रतापगढ़  पश्चिम  व  ज़िला  रायबरेली  पूर्व  )  :  आधुनिक घोड़े  हैं

 श्री  टंडन  :  मेरे  हृदय  में  तो  कोई  हंसी  की  बात  नहीं हे  तह  व्यंग  की  बात
 ।  मेरा तो  यह

 निवेदन  है  कि  wa  समाज  की  स्थिति  को  देखकर  हमारे  भाइयों  को
 भ्र पना

 क्रम  बदलना  चाहिये |

 हमारे  बहुत  से  बुद्धिमान भाई  हैं  जिनमें  से  प्रमाण स्वरूप एक  तो  हमारे  सामने  बेठे  हैं  जिन्होंने  अभी

 अन्तिम  भाषण  दिया  है  ।  उनमें  हृदय  परन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  जो  क्रम  चला  हैं  उसके

 हम  सभी  दास  बन  जाते  कोई में  झपने  को  इसका  शझ्रपवाद  नहीं  मानता
 ।  जो  हमारा  पुराना  ढंग

 चला  जाता है  उसमें हम  सभी  दोषी  बन  जाते हैं  ।

 हम  देखते हैं  कि  एक  गरीब  परिवार  है  जो  १५  या  २०  रुपये  महीने  में  अपनी  गुजर  करता  है
 |

 ara  सोचें  कि  किस  प्रकार  एक  कुटुम्ब  LY,  २०  रुपये  में  रह  सकता  है  ।
 आपके  पास  अंक  रखे  हुए  हैं

 कि

 कितने  कुटुम्बों  की  आमदनी  १५  या
 २०

 रुपये  है
 ।

 लेकिन  क्या  हम  कौर  ड्राप
 १५,  २०  रुपये

 में  गुजर

 करने  वाले हैं  ?  हम  को  तो  staal  सौ
 रुपये

 भी
 कम  दिखायी  पड़ते  हें भ्र ौर  हमारे  भाई

 मिल  मालिकों  को  तो  लाखों  रुपये  कम  दिखायी  पड़ते  हैं  ।  तो  एक  तो  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  प्रश्न  पर

 विचार  करने  में  हम  भविष्य  की  कौर  भी  कुछ  अपने  कों
 भी  अपना  उदाहरण  ठीक  करें

 ।

 यदि  हम  को  कम  पैसा  भी  मिले तो  हम  संतोष  करें
 ।  हमारे  यहां  तो  इस

 विषय
 में

 धर्म
 की

 भावना

 सबके  सामने  बहुत  स्पष्ट  रखी  गई  है
 ।

 श्राप  सोचें  कि  यह  जो  हमारा वैभव  यह  तो  कुछ  बहुत  ठहराव

 नहीं  तो  कयों  न  हम  अपने  जीवन  में  ही  इस  वैभव  को  थोड़ा  अलग  झपने  ठाट-बाट  को  कम

 इससे  बहुत  कुछ  जीवित  अलहदगी  करें
 |

 यदि  हमारे  मिल  मालिक  यह  आदत  डाल  लें  तो  मेरा  विशवास

 है  कि  श्रमिकों के  साथ  उनका  बरताव  दूसरा  ही  होगा  ।  श्रमिक  उनके  साथी  हो  उनके  भाई  हो

 क्या  यह  हमी
 कुटुम्ब  में  रहा  है  ?  बहुत  से  लोग  सोचते  हें  कि  हम  प्रश्न

 बच्चों  के
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 लिये  लाखों  करोड़ों  रुपया  छोड़  जायें
 ।

 मुझे  इससे  बड़ी  मू खंता  दिखायी  नहीं  देती  ।  कुछ  कमाना

 तो  भ्रामक  को  बरच्छा  लगता है  ।  लेकिन  जो  यह  सोचते हैं  कि  हमें  wot  बच्चों के  लियें  भी  बहुत

 धन  छोड़  जाना  चाहियें  वह  में  समझता  हुं  कि  कुछ  बुद्धिमानी की  बात  नही ंहै  ।  लड़के कैसे  निकलेंगे  ?

 नालायक होंगे  या  लायक  ?  शायद  पैसा ही  इनको  नालायक  बना  देगा  ।  पैसे  में  लोगों  को  भोग

 विलास  को  कौर  खींचने  की  प्रवृत्ति  रहती है  कौर  स्पष्ट  है  कि  जहां  वह  भोगविलास  की गे

 बह  नालायक़
 बना  ।  भ्र पने मरने  के  बाद  पैसा  छोड़कर  जाना  अपनी  संतति के  साथ  बहुत  मित्रता

 नहीं  है  ।  इसलिये  हमारे  जो  बड़े-बड़े  धनिक  लोग हैं  उनको  जीवन  में  ही  उसको  बांट  देना

 उचित  क्या ही  आनन्द  आये  नगर  अपने  जीवन  में  वे  उसको  बांटें  तौर  ऐसे  संगठित  ढंग से

 बांटें  कि  श्रमिकों की  वह  चीज़  हो  जाय  ।  एक  धनिक  व्यक्ति  की  चीज़  न  होकर  उन  हज़ारों

 श्रमिकों  की  बन  जाये  जो  उसमें  काम  करते  इसी  तरह  जो  धन  उस  धनी  व्यक्ति  के

 पास  पड़ा  हज़ार  वह  उन  हज़ारों  श्रमिकों  में  बंट  जाये  तो  श्राप  देखेंगे  कि  आपके  समाज  का  रूप

 ही  बदल  जायगा |

 यह  जो  हमारे  भाई  ने  कहा  कि  कोई  योजना  ऐसी  बनी हैं  जिसम  मिल  मालिक  ate  श्रमिक

 मिल  करके  उद्योग  धंधों  को  उनकी  वह  बात  मुझे  बहुत  अच्छी  लगी  श्र में  उनकी  उस

 योजना का  स्वागत  करता  हुं  ।
 में  तो  यह  भी  कहने  वाला  था

 कि  मिल  मालिकों  को  छोड़  कर  गवर्नमेंट
 स्वयं  इस  विषय  में  यत्न  करें  शौर  श्रमिकों  को  भ्राता बना  कर  कुछ  काम  शुरू  करे  कौर  जिस  पर

 कि  श्रमिकों  का अघिकार हो  शौर  केवल  श्रमिकों  की  वस्तु  हो  ।  में  नहीं  जानता कि  गवर्नमेंट  )

 ने  ऐसा  प्रयोग  कहीं पर  किया  हैँ  या  नहीं  लेकिन  में  समझता  हुं  कि  गवर्नमेंट  को  ऐसा  प्रयोग  अवश्य

 करना  चाहिये  ।

 श्री  फिरोज  गांधो
 :

 शुगर  इंडस्ट्री  में  २०  कोआपरेटिव मिलें  बनी  हैं  ।

 श्री  में  उनका  स्वागत  करता  हूं  मगर  अभी  महज  कागज  पर  ही  होंगी  ।  जो  समाजवादी क्रम

 हम  चाहते  हैं  उसमें  मुख्य  बात  यह  है  कि  हम  से  प्रतीक  धन  हर  एक  पुरुष  को  पहुंचा  सकें  ।  जिसको

 में  पैसे  की  तट  उपयोगिता  यूटिलिटी  )  कहता हूं  वह  जब  हमारे  देश  में  बढ़ेगी  तब  अधिक से

 अधिक  सुख  होगा  ।  अथ  शास्त्र  के  एक  विद्यार्थी  के  नाते  मैँ  कह  रहा  हूं  कि  जिस  देश  में  पेसे  की  तट

 frat  प्रतीक  होती  वही  देश  सुखी  होता  हे
 |

 जहां  एक
 की  ae  तो  लाखों  हों  कौर  में  पूछता हूं

 कि  हमारे  श्री  जी०  डी०  सोमानी  के  पास  १००  रुपये  की  तट  उपयोगिता  क्या है  ?  बहुत कम  है  कौर

 २,  ४  रुपये  की  तो  उन  के  लिये  कुछ  है  ही  नहीं  लेकिन  उतने ही  रुपये  की  एक  गरीब  देहाती  आदमी

 के  लिये  बहुत  अधिक  उपयोगिता है  |  जब  हम  इस प्रकार से  भ्रपनी  समृद्धि
 कां  बंटवारा  करें  कि

 प्रतीक से  अधिक  उसकी  मार्जिन  यूटिलिटी  हो  तो
 मेरा  निवेदन है  कि  हमारा  समाज  बहुत  सुखी

 होगा  ।  हम  अपनें  देश  की  सामाजिक  व्यवस्था  इसी  मार्जिन  यूटिलिटी  के  आधार पर  करना  चाहते

 गौर  जो  धनिक  लोग  उनके  हृदयों  को  इस  बात  के  लिये  तैयार  करना  चाहते  हैं  कि  वे  उसी

 जोर  बढ़ने  का  प्रयत्न  अर्थात  अपने  पैसे  को  अपने  पास ही  न  रखें  बल्कि  उन  लोगों को  दें  जहां

 कि  उसकी  सचमुच  मार्जिनल  यूटिलिटी  )  बढ़ सके
 ।

 यह  जो  हमारे  भाई  ने  माल  पैदा  करने क  सम्बन्ध  में  कुछ  मूल्य की
 चर्चा  की

 भ्र  बताया

 कि  कितने  मूल्य  पर  माल
 पैदा  होता  उसके  बारे  में  मेरा

 निवेदन
 है  कि  वह  वास्तव  में  बहुत

 विचारणीय बात  नहीं  है। मेँ जानता हूं जानता  हूं  कि  आपकी  निगाह  में  दूसरे  देशों  के  साथ  प्रतियोगिता

 परन्तु  वह  वास्तव  में  बहुत  बड़ी  चीज़  नहीं  मैं  तो  अपने  देश  के  सुख की  झोर  जा  रहा  मूल्य

 उतनी  महत्वपूर्ण वस्तु  नहीं  है  जितना  गरीबों को  सहारा  देने  ग़रीबों  की  जीविका चलाने  का

 प्रद
 महत्वपूर्ण

 है  कौर  राज  यही  मुख्य  गरदनें  हमारे
 सामने  है
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 अध्यक्ष  तौर  ह  कहने  पहले  मैं  यह  जानन  द  चाहता  हुं  कि  कितने  मिनट  श्राप

 मुझे  बोलने  के  लिये  श्र  देंगे  ?

 महोदय :  श्राप  जितना  समय  चाहें  उतना  ले
 सकते  हैं  |

 श्री  टंडन
 :

 मैं  बहुत  ज्यादा
 समय  नहीं  थोड़ा  ही  लूंगा ।  तो  मैं  यह  निवेदन  कर

 रहा
 था  कि  जब  हम  कोई

 उठायें
 तो

 यह  देखें  कि  हम  इसमें  सुख  कहां  तक  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 किसी  चीज़  का  मूल्य  महंगी  पड़े  या  सस्ती  इसको  हमें  विशेष  नहीं  देखना  गांधी
 जी

 ने  कितनी बार  हम  लोगों  को
 यह  बात  समझाई  कि  मूल्य  किसी  चीज़  का  रुपये  पैसे  में  क्या

 यह
 कोई  महत्व  की

 बात  नहीं  श्राप  जानते  होंगे कि  एक  वस्तु जो  कि  हमारे  देश में  बहुत
 सस्ती  मिलती  वही  वस्तु  दूसरे  देश में  महंगी  है  ।  उदाहरणार्थ  रूस  में  एक  जोड़ी  जता
 ७०,  ८०  रुपये  का  मिलता  इसी  तरह  खीरा  जिसको  कि  यहां  श्राम  लोग  खाते हैं  शर  जोकि

 मुझे  बहुत  प्रिय है
 प्रौढ़

 जो  यहां पर  केवल  दो  या  तीन  पैसे में  मिल  जाता  है  वही  खीरा  रूस  में

 छः भ्राने सात श्रानें में मिलता
 सात  art  में  मिलता  है  लेकिन  इस  पर

 भी
 रूस  हमारे  देश  की  प्रिया  अधिक  सुखी

 झर  समृद्धिशाली  हैं
 ।

 हमारे  सामने  न  तो  मूल्य  का  प्रश्न  होना  चाहिये  aia  ही  मंहगे  सस्ते का

 प्रशन
 ।

 हमें  तो  यह  देखना  चाहिये  कि  गरीबों  को  हम  किस  रीति  से  सहायता  पहुंचाते हर  एक

 काम  में  हमारा  दृष्टिकोण  यह  हो  कि  अधिक से  झ्र धिक  लोग  काम  में  लगें  शौर  गरीबी  घट े।

 इतना  निवेदन  करने  के  बाद  wa  मैं  श्रम  विभाग  की  जो  रिपोर्ट  उसकी  एक  मद  की

 आर  तुरन्त  झरा  जाता  हूं
 ।

 जैसा  पहले  मैंने  कहा मैं  यह  समझता  हूं  कि  हमारे  श्रम  विभाग  का  महत्व

 दिन
 प्रतिदिन  बढ़ेगा  ।  बहुत से  प्रदान  हैं  जिनकी  तरफ  आपका  ध्यान  भी नहीं  उन  गरना  को  भ्रापको

 लेना  पड़ेगा  |  aor  आपका  श्रम  विभाग  अधिकतर  इंडस्ट्रियल  लेबर  श्रमिकों  )  की

 ध्यान दे  रहा  है  wat  हमारे  भाई  श्री  विद्यालंकार  ने  खेतिहर  मज़दूरों  की  दशा  सुधारने  की

 आपका  ध्यान  दिलाया था  और  बतलाया  था  कि  art  उनकी  कसी  खराब  हालत  हो  रही  है  मैं उन

 से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  हमारी  सरकार  का  ध्यान  देहाती  श्रमिकों  की  झोर  नहीं  गया है  ।  उनकी  बड़ी
 दयनीय  दशा है  ।  उनकी  दशा  सुधारने  के  लिये  कया  किया  है

 ?  लेकिन मैं  पूछना  चाहता हूं  कि  जो
 लाखों  भ्र ौर करोड़ों  प्रादमी  देहातों  में  बेकार  बैठे  हुए  हैं  उनको  मजदूरी  we  काम  दिलाने  के  लिये

 क्या  कर  रहे  हैं  ?  बेकारी  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  में  दिये हुए  एम्प्लॉयमेंट  एक्सचेंज  के  अक्तूबर

 सन  १९५५ के  अंकों  को  मैँने  देखा  ।  करीब ७  लाख  व्यक्ति  नौकरियों  के  लिये  प्रार्थी थे  ।  इनके

 अलावा  कितने  ही  लाखों  भ्र ौर  करोड़ों  व्यक्ति  देहातों  में  बेकार  बैठे  हुए  ह  कितने ही  भ्रमण-बेकारी
 ~

 की  श्रवरस्था  में  हैं  श्रम  विभाग  उन  बेचारों  हैकर्स-बंकरों  की
 संख्या

 पता  लगाने
 में  स्रसमथ

 उनकी  संख्या  हमको  कहीं  नहीं  मिलती  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमारे देश  में  बेकारी  बहुत  अधिक

 है  ।  जितना  अधिक  हम  बेकारी  को  दूर  कर  सकें  उतना  ही  अधिक हम  देश  झर  समाज  को  सुखी

 बनायेंगे |  इस  कार्य  में  कौर  भ्रामक  विभाग का  दायित्व  बहुत  अधिक है  ।  जहां  भी  हम  सोचते

 हैं  कि  हम  नये  काम  आरम्भ  करें  वहीं  aes  विभाग का  लगाव  हो  जाता है  ।  जहां  कहीं  कुछ  काम

 कि  उनमें  feat  श्रमिक  लगे  हुए  हैं  और  उन  कामो ंसे
 कितने  लोगों

 को
 जीविका

 मिल  रही  है  ।

 झपने  बेकारों  की  जैसा  मेंने  करीब  ७  लाख  के  एम्प्लॉयमेंट  एक्सचेंज  ने  दी  मगर  वह

 पर्याप्त  नहीं  है  ।  आपको  तो  यह  सोचना  है  कि  यह  जो  बेकारों  की  जनसंख्या  पड़ी  हैं  उनको  कसे

 i कप  जीविका  कैसे  प्राय  उनको  ऐसा  श्रमदान  देंगे  कि  वह  सब  लोग
 काम

 में
 लग

 जायें  ।  णएएशलणणण

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 इधर  यह  प्रशन तो  है  इतने कम  समय  भें  उस  योजना  की  तस्वीर  तो  मैं  नहीं
 खींच  सकता

 जो  मेरे  मस्तिष्क  में  है  कि  किस  प्रकार  से  उनको  श्रम  दिया  परन्तु  आपकी  रिपोर्ट
 में  मुझे

 एक  बात  खटकी ।  मैंने  उसमें  देखा  कि  रिक्शा  की चर्चा हूँ  और  जो  रिक्शा  वाले  राज  हैं  उनके

 खिलाफ  आपने  एक  जिहाद  उठाया  मैं  घबरा  गया  |  जब  शुरू-शुरू में  अंग्रेज  यहां  भराये  थे  तो  उन्होंने

 रेलगाड़ी  यहां  चलाई  प्रौढ़  तरह  से  उन्होंने  लाखों  आदमियों की  रोज़ी  छीनी  लाखों  झ्रादमियों

 की  रोजी  छीन  कर  रेलगाड़ियां चलीं  wae  है  कि  wa  तो  वह  ग्रा धुनिक  क्रम  हैं  ।  मुझ को  वह

 कथा  याद  है
 कि  जैसे-जैसे  मिलें

 यहां  खड़ी  कितने  जुलाहों  की  रोज़ी  छीनी  गई  |
 उनकी  रोजी

 छीनकर
 नथ ५  नवे « "५

 मिलें  यहां  खड़ी  हुई  ।  एक  समय  था  जब  हमारे  यहां  हाथ  से  काम  करनें  वालें  बहुत  लोग  थे  ।  जैसे  मैंने  रेल

 के  झांरम्भ की  चर्चा  उस  समय भी  शीरानी-जाना  होता था  ।  लाखों  झ्रादमी  लगे  इस  क्राम  में  ।

 दिल्ली  से  कलकत्ते  तक  घोड़ा  गाड़ियां  दौड़ती  थीं  |  लाखों  झ्रादमी  गाड़ियां  बनाने  में  लगे  हुए

 घोड़ों  की  देख-रेख में  लाखों  wreath  लगे  हुए  बहुत  से  गरीब  लोग  चिट्ठियां  लेकर  दौड़ते

 डाक  इधर-उधर जाया  करती  थी  ।  आपने  इन  सब  चीजों  के  लिये  दूसरे  रास्ते  बनाये  ।  अराज  श्राप

 कहेंगे कि  गरीबों  को  बहुत  दूर  तक  दौड़ना  पड़ता  था  ।  यह  हमारी  करुणा  के  विरूद्ध  लेकिन

 उसका  नतीजा  क्या  उस  आदमी के  मित्र  बने  जो  कि  मेहनत  करता  लेकिन  आपने

 क्या  किया
 ?

 अगर  बाप  उसका  काम
 ले  लें

 कौर  उसकी  जगह  पर  मैकेनिकल
 क्रम

 पर  दूसरे काम  करने  लगें  तो  मैं  कहता  हू ंकि  आपने ५  हृदय  की  करुणा को  उसकी  मित्रता  में

 नहीं  लगाया  ।  देखने  में  तो  वह  बात  करुणा  से  प्रेरित  मालूम होती  है  परन्तु  मैं  इस  विभाग  से  निवेदक

 करता हूं  कि  यह  गहरे  विचार  की  बात  हर  चीज़  में  जहां  मनुष्यों का  परिश्रम  लगता हैं  प्यार  उस
 माप  ऐसी  तरकीब लगा  दें  जिससें  वह  काम  जल्दी  ax  आसानी  से  हो  जाये  तो  शभ्रादमी  बेरोजगार

 हो  जायेंगे  ।  बचपन  में  मैं  देखता  था  कि  जब  पानी  का  नल  नहीं  लगा  उस  समयਂ  लाखों  प्राप्ति

 कुए ंसे  पानी  खींचने  में  लगे  हुए  थे  ।  यह  एक  रोजगार  था  लाखों  करोड़ों  भ्रांतियों  के  घरों

 में  पानी  pat  से  खिच  कर  कराता  था  ।  यह  सोच  कर  कि जो  पानी  खींचता  हैं  उसको  मेहनत  पड़ती

 अंग्रेज़ों  ने  नल  लगवा  दिये  ।  उस  इसके  लिये  जलवे  वर्ग रह  भी  हुए  क्योंकि  तमाम  श्रादसी

 बेरोजगार  हो  गये  ।  हमें  सोचना  पड़ेगा कि  जब  हम  कोई  सामाजिक  व्यवस्था करत  हैं  तो  यह  देखें

 कि  हम  किसी  भी  मनुष्य  से  उसका  काम  छीन लें  या न  छीने  ।  यह  श्रावस्ती  है  कि  ऐसे  प्रश्न को  हम

 विस्तृत  दृष्टि  से  देखें  ।  क्या  झापके  विभाग  न  सोचा  कि  श्राप  किसको  कौन-सा काम  करने  देंगे  कौर

 किसको  कौन-सा  नहीं  करने  देंगे  ?  मैं  स्वयं  सोचा  करता  हूं  कि  जो  गन्दा  काम  है  उसको  हम  बन्द
 करें  |  परन्तु  क्या  करो  श्रापने  इस  दृष्टि  से  इस  प्रश्न को  देखा  कि  कौन-सा  गन्दा  काम  हैं  प्रौढ़  कौन-सा

 ऐसा  काम  हैं  जो  हमें  रोकना नहीं  चाहिये  ?  मेरा  निवेदन है  कि  सबसे  गन्दा  काम जो  शौर

 हम  मनुष्य  से  ले  रहे  हैं  वहू  मलमूत्र  उठवाना  हम  मलमूत्र  की  सफाई  के
 लिये

 लाखों  sweet

 को  लगाये  हुए  हैं  |  यह  गन्दा  से  गन्दा  काम  हैं  शर  यह  भी  सही  है  कि  बहुत  से  शझ्रादमी  इसमें

 लगे  हुए  हैं  ।  मैँ  तो  समझाया  करता  हूं  भंगियों  कि  बन्द  करो  यह  काम  |  झ्रापको  समाज  की

 व्यवस्था  ऐसे  क्रम  भ्र तु सार  बनानी  होगी  कि  यह  काम  मनुष्यों  द्वारा  न  हो  ।  मैंने  राज  इस  प्रश्न

 को  इसलिये  लिया कि  आपका  ध्यान  ala कि  झगर  झ्राप.दखते  हैं  कि  कौन  काम  हम  लें  और

 कौन न  लें  तो  भ्रापको  दूसरी  प्लोर  जाना  पड़ेगा

 रिक्शा  खीं  चने  के  काम  को  समझा  हैं  कि  यह  इतना  बुरा  काम  है  कि  इसको  रोकना

 चाहियें  ।  आज  मनुष्य  को  मनुष्य पर  सवारी  न  करना  चाहिये  एक  मनुष्य  गाड़ी  पर  बैठता  हैं  कौर

 दूसरा  खींचता  है  इसको  आपने  बुरा  समझा  यह  सापेक्षिक  दुष्टि  का
 सवाल  लेकिन  मेरा

 निवेदन  यहं  है  कि  इस
 काम

 लाखों
 आदमी

 लगे  हुए  मैं
 भ्र पने  सूबे की  बात  जानता हूं  ।  हमारे

 सूबे  में  इस  काम  में  लगभग  ३  लाख  ्  लगे  हुए  कितन  न् ही श्रादर्म  रिक्शा  के  बनाने
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 pa  टंडन
 ]

 में
 लगे  हुए

 fret
 लगे  हुए  जो

 ara
 ने

 रिक्शा  के  लिये  लिखा  कि  लाइसेंस  बन्द  किया  जाय

 उसका आ  देखिये  |

 महोदय  :  मुझे  अन्य  सदस्यों  को  भी  समय  देना  हैं  ।

 श्री  टंडन  :  बस  मैं  दो  मिनट  में  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 जब  आपने इस  रिक्शा  को
 व्यवस्था

 को  हाथ  में  लिया  तो  मुझ  थोड़ा  ताज्जुब  हुम  ।  प्यार  श्राप

 यह  देखते  हैं  कि  कौन-सा  गन्दा  काम  हूं  तो  दूसरे  काम को  उठाना  रिक्शा  इतना  .  गन्दा काम  नहीं

 श्र  प्यार  शप  यह  समझते हैं  कि  रिक्शा  खींचने  वाले के  ऊपर  कोई  बड़ा  जल्  होता  है  तो  यह

 सही  नहीं है  ।  मैं  जानता हूं  कि  एंट्रेंस  )  कक्षा  पास  कालेज  के  विद्यार्थी  नूद  जगहों पर  रात  को

 रिक्शा  चला  कर  गुजारा  चलाते  हैं  ।  मैं  इलाहाबाद  को  जानता  हुं  ।  वहां  कितने  ही  विद्यार्थी

 हैं  जिनको  कालेज  में  पढ़ने  के  लिये  सुविधायें  नहीं  वें  रात को  रिक्शा  चलाते हैं  कौर  उससे  अपनी

 पढ़ाई  शर गजारा  चलाते  sl  यह  कोई  ऐसी  बड़ी  बात  नहीं  भ्र  पालकी  मे ंतो  भाषण  कवि

 को  बिजली  कर  हमारे  एक  बड़े  प्रसिद्ध  राजा ने  हाथ  लगाया  था  प्यार  कन्धे पर  पालकी  को

 था  |  एक-एक  भ्रादमी को चार-चार को  चार-चार  कौर  पांच-पांच  आदमी  ले  जाते  रहे  हैं  तो  यह  कोई

 बड़ी  भारी  बरी  बात  नहीं है  ।  भ्राज जो जो  हमारा  बाइसिकिल का  रिका है हैं  अगर  उस  पर  एक  या

 दो  भ्रामक  हों  at  नहीं है  |  हां इस  प्रकार से  न  चलायें  कि  तीन-तीन  att  चार-चार  आदमी

 उस  पर  ।  मेरे  विचार  से  अगर  बाइसिकिल  रिक्शा  पर  एक  आदमी  बन  प्रौढ़  साथ  में  कोई  बच्चा

 बेठ  जाता  हैं  तो  उसके  खींचने  में  कोई  बहुत  बड़ी  कठिनता नहीं  हैं  ।

 तो  यहाँ  उद्योग  है  जिसमें  देश के  लाखों  प्राप्ति  लगे  हुए  नगर  हम  इस  उद्योग  को  बन्द

 करत ेहैं  तो  उनको  बेकार  करते  जब  उस  दिन  स्वास्थ्य  विवाद  में  मेंने  इसकी  चर्चा  की  थी  त

 हमारी  मंत्रीजी  जी  ने  कहा  था  कि  हम ने  यह  लिख  दिया हैं
 कि

 उनके  रोजगार का  इन्तजाम

 किया जाय  तभी  रिक्शा  बन्दे  किया  जाय  ।  मैं  आपसे  पूछता  हूं  कि  श्रमिक पास  रोजगार  कहां है  ?

 श्राप  कहते  हैं  कि  सात  लाख  श्रादमी प्रापक यहां भर्ती प्रापक  यहां  भर्ती  के  लिये  बैठे  हैं  तो  यह  सोचिये  कि  तीन या  साढ़े

 तीन  लाख  श्रादमियों  को  बेकार  करनें स  क्या  लाभ  होगा
 ?

 जो  as पास  रोजगार  लोग  बेठ

 हुए  हैं  पहले  उनको  तो  दीजिये
 |

 सबसे  पहले  झ्रापका  कर्तव्य  उनके  प्रति  थ  गरीब सब  जगह  हैं  ।

 उनके  प्रति  जिस  तरह  से  श्राप  करुणा  दिखला  रहें  कि  हम  धीरे-धीरे उनके  रोजगार  छीन  लें

 अपने  गरीब  भाइयों  को  सब  तरह  के  रोजगार  से  वंचित  कर  दें  यह  उचित  नहीं  है  ।  मेरा  तो  यह

 निवेदन
 कि

 re  ह ा  देवा  में  मोटरकार  का  झाना  बन्द  कर  देते  तो  ज्यादा  अच्छा  होता
 |
 मैं

 तो  इस  बात  का  पक्षपाती  हूँ
 कि  हमारे देश  में  मोटरकार का  बन्द  हो  जाय  झर हम  एक-एक

 आदमी को  किसी न  किसी  तरह के  काम में  लगा  एक-एक को  रोजगार  दे  तब  हम  मिनिमल

 डिवाइसेज  की  बात  सोचें
 ।

 सरकार  की
 ग्रो रसे

 जो  यह  लिखा  गया  है  कि
 रिक्शा

 बन्द  कर
 दिया

 गरीबों  रोजगार  हम  इसके  सम्बन्ध में  तो  मुझे  वही  हि अंग्रेजी  की  कहावत  याद  जाती

 है  कि  भगवान  हमें  हमारे
 मित्रों

 से
 बचाये

 ।  आपका  विभाग  उनका  मित्र  बन  कर  श्री  रहा  हैं  लेकिन

 वास्तव  में  वह  रास्ता  बन्द  कर  रहा  उससे  उनके  रोजगार  की  हानि
 हो  रही  हैं  ।  बाप  इस

 mat  को  विस्तृत  दृष्टिकोण  से
 देखिये

 कि
 कौन

 से  ऐसे  रोजगार
 हैं  जिनको  बन्द  करना  है  परन्तु  साथ

 ही  साथ  अ्रापका  यह  कत्तव्य हैं  कि  श्राप  दिन  पर  दिन  सबको  रोजगार  देने
 के

 रास्त  रोजगार

 मिलने के  जो  मार्ग  हैं उनको  बन्द न  करें  ।

 fat  कामत  श्रीमान  श्रौचित्य  प्रशन  के  हेतु  मैँ  यह  कहना  चाहता  हू
 कि

 कुछ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दिन  पूर्व  झपने  यह  विनिर्णय  दिया  था  कि  १०  से  १  बजे  के  बीच  में  किसी  भवर  समिति  की  बैठक  नहीं

 होनी  चाहिये  किन्तु  मैं  देखता  हूं  कि  मेरे  मित्र  यहां  अनुपस्थित  हैं  ।

 wea  महोदय
 :  इस  प्रकार  की  कोई  अन्तर्बाह्य  नहीं  होनी  चाहिये  ।  इस  समय  तो  दूसरा

 ही  विषय  चल  रहा  है
 |

 फिर  भी  art  जो  कुछ  कहा  है  उसकी में  जांच  करूंगा  ।

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी
 अध्यक्ष  मुझे

 बोलने
 का  मौका  देने

 से  पहले

 हमारे एक  झानरेबल  मेम्बर
 ने  हमारे  लेबर  मिनिस्टर  साहब  को  बहुत  कम्पलिमेंटस

 पे  किये  हैं
 ।

 मुझे  यह  करना  है  कि  जिस  तरह  से  उन्होंने  कॉम्पलिमेंट  पे  किये  हैं  उससे
 तो

 मेरे  दिल  में  एक  शक  सा  पैदा  हो  गया  है
 कि

 क्या  जो  पालिसी  हमारे  लेबर  मिनिस्टर

 साहब  ने  वह  सचमुच  मच्छी  है
 ।

 मैँ  यह  कहना  चाहती  हं  कि  मालिकों  का  तो  सदा  यह  कायदा

 है
 कि

 जैसे  हमारे  यहां  एक  कहावत  है  कि  तू  डाल  डाल  मैं  पातपात  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि

 कितने  ही  कानून  arg  बनावें  और  कितनी  ही  कोशिश  श्राप  क्यों  न  करें  कि  उन  कानूनों  को  सही  ढंग  से

 लागू  किया  जो  मालिक  वे  कोई  न  कोई  तरीका  उन  कानूनों  से  बचने  का  निकाल  ही  लेते  हैं  प्रौढ़

 ऐसी  कार्रवाइयां  करते  हैं  जिससे  कि  लेबर  का  सहित  हो  ।  जितने  भी  कानून are  बनाते  हैं  उनका  सबसे

 ज्यादा
 जो

 फायदा  उठाते  हैं  वह  मालिक  लोग  ही  उठाते  हूँ  ।  मैं  sat  करना  चाहती  हूं  कि  हमारे  लेबर
 मिनिस्टर  का  तौर  हमारी  लेबर  मिनिस्टरी  का  सिर्फ  यह  फर्जे  ही  नहीं  होना  चाहिये  कि  वह  मालिकों

 रोक  मजदूरों के  बीच  ताल्लुकात को  अच्छे  बनायें  रखे  पर  उसका  यह  भी  फर्ज  होना  चाहिये

 कि  वह  धीरे-धीरे  लेबर  को  इस  काबिल  बनायें  कि  वह  चरागे  चल  कर  मालिकों  का  स्थान  ले  ले  ।  इसमें

 कोई  झक  की  बात  नहीं  है  कि  प्राइवट  मालिकों  का  जो  सिस्टम  है  यह  एक  न  एक  दिन  खत्म

 होनी  ही  है  लेकिन  हमारी  कोशिश  यह  होनी  चाहिये  कि  देश  की  जरूरतों  को  सामने रखते  हुये  कौर

 कम
 से  कम  लोगों  को  तकलीफ  पहुंचाते  हुये  हम  इस  सिस्टम  को  जल्दी  से  जल्दी  खत्म  करें  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 तो  जहां  तक  सिस्टम  खत्म  होने  की  बात  हैँ  श्राज  किसी  के  दिल  में  भी  कोई  सन्देह  नहीं  हँ  कि

 इसे  एक  न  एक  दिन  खत्म  होना  ही  है  ।  हमें  चाहिये कि  हम  इसे  जल्दी  से  जल्दी  खत्म  करने  के  लिये

 अपनी  कोशिश  जारी  रखें  |

 दूसरी  बात  मूझे  यह  ost  करनी  है  कि  केवल  हम  लोग  लेबर  को  मैनेजमेंट  में  हिस्सा  ही  न  दें  बल्कि

 हमारी  कोशिश  यह  होनी  चाहिये  कि  धीरे-धीरे  लेबर  मालिक  बन  जाये  ।  जैसा  कि  टंडन  जी  ने  भी  कहा

 हमारे  यहां  जो  शुगर  फैक्टरी  हूँ  उनमें  से  कुछ  को  कोआपरेटिव  बेसिस  का  पर

 चलाने  की  कोशिश  की  गई  है  प्रौर  वह  कामयाब  रही  इसके  लिये  मे  जो  भी  इस  चीज  के  लिये

 पों सिबल  उनको  मुबारकबाद  देती हूं
 ।  में  लेबर  मिनिस्टर साहब  से  दरख्वास्त

 करती  हूं  कि  वह  भी  इसे  पालिसी  को
 ।

 भ्र भी  टंडन  जी  ने  रिक्शा  वालों  का  जिक्र  किया  ।  मैँ  इस  चीज  को  नहीं  मानती  हूं  कि  रियायतें

 हम  लोगों  को  खत्म  कर  देनी  चाहियें  लेकिन  लेबर  मिनिस्टरी  ने  जो  एक  मूव  शुरू  की  हैं  कि  हमें  रिक्शा

 को  खत्म  करना  है  श्र  कैसे  इसे  खत्म  करना  में  उसका  स्वागत  करती  हुं
 ।

 मैं  इसे  नहीं  मानती  कि

 पालकी  का  उठाना  प्रौढ़  चलाना  श्र  रिक्शा  चलाना  एक  ही  बात  मैँ  इसे  भी  नहीं  मानती  कि

 साइकिल  चलाने  में  भर  रिक्शा  चलाने  में  कोई  फर्क  नहीं  है  ।  साइकिल  चलाने  में  भी  काफी  तकलीफ

 होती  है  ।  मैं  खुद  साइकिल  चलाना  जानती  हूं  प्रौढ़  बहुत  सालों  तक  मैंने  साइकिल  चलायी  भी  है
 ।

 जो

 माननीय  सदस्य  साइकिल  चलाना  जानते  हैं  वह  यह  भी
 जानते  होंगे  कि  कितने  साल  इन्सान  साइकिल

 मूल  wat  में
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 [  श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  |]

 चला
 सकता  सनौर  जब  उसक  पीछे एक  बड़ी  गाड़ी  लगी  हुई  प्र  वर्क  दो  तीन  नहीं

 बल्कि  चार
 उसमें  बैठे  हों  और  सामान  भी  उसमें  रखा  तो  उसका  ea  पर

 पड़ता है  ?

 श्री  वी०
 पी०  नायर  :

 ऊपर  चारपाई भी  होती  है  ।

 श्रीमती
 सुभद्रा  जोशी

 :  अपनी  जिन्दगी  में  कितने  साल  तक  वह  रिक्शा  चला  सकता  यह

 चींज  हमारे  सोचने  की  हूं
 ।

 मैं  जब  साइकिल  चलाती  थी  तो  मुझे  प्लुरेसी  हो  गई  ae  काफी  दिनों  तक  मैं

 अस्पताल
 में  पड़ो  रही  |  डाक्टर ने  कहा  कि  प्रौढ़  कुछ  नहीं  तो  कम  से  कम  साइकिल  चलाना  बन्द  कर

 दो
 ।  मैँ  आपको यह

 भी
 बतलाना  चाहती  हूं

 कि
 जब  मैँ  साइकिल  चलाया  करती  थी  तो  अपने  पीछे

 किसी  को  नहीं  बिठाया  करती  थी  are  जो  मेरी  साइकिल  होती  थी  वह  भी  मैँ  weal  तरह  रखती  थी  ।

 जिस  तरह  की  रिक्शा  होती  है  कौर  जो  लोग  इन्हें  चलाते  वह  सचमुच  एक  दर्दनाक  नजारा  होता  है  ।

 पर  मुझे  यह  करना  है  कि  साइकिल  रिक्शा  खत्म  करने  के  पहले  हमें  कई  शर  चीजें  करनी  हैं  ।  राज

 बेशुमार  लोग  इस  काम  में  लगे  हुये  हैं  ।  रिक्शा  बनाने  कौर  रिक्शा  चलाने  वालों  के  अलावा  एक

 are  भी  क्लास  है  जिसको  कि  मेडलिन कहा  जाता  है  ।  ये  वे  लोग  हें  जो  रिक्शा  के  मालिक  होते  हैं  ।

 मुझे  हैल्थ  मिनिस्टरी  से  यह  श्रेय  करना  है  कि  ब्लैक

 i
 (  खींचने  वाले  )  को  खत्म  करने  से  पहले  वहू

 पहले  बीच  के  जो  मिल्टन  हैं  उनको  हटा  दे  ।  मैं  अपने  प्रभुत्व  से  ०७  यह  बतलाना  चाहती  हुं  कि

 दिल्ली  में  ही  जो  भारत  की  राजधानी  है  ६००  रियायतें  हूं  ।  इन  रिक्शों  के  मालिक  ३१८  रुपये  में

 एक  रिक्शा  खरीदते  हूँ  प्रौढ़  खींचने  वालों  से  पांच  रुपये
 फी

 रिक्शा  फी  दिन  वसूल  करते  हैं
 ।

 जिस  दिन

 पांच  रूपये  फी  रिक्शा  उनको  नहीं  मिलते  उस  दिन  एक  रूपये  पर  एक  शीरानी  ब्याज  लेते  कई

 रिक्शा  वाले  मेरे  पास  आते  हैँ  कौर  अपनी  हालत  मुन्ने  बतलाते  हैं  ।  उनमें  से  बेशतर  लोग  तपेदिक के  मरीज

 होते  इस  चीज  को  मैंने  महसूस  किया  है  ।  रिक्शा  खत्म  करने  के  पहले  हमें  इस  बात  की  कोशिश  करनी

 चाहिये  कि  जो  रिक्शा  का  लाइसेंस  होता  हँ  वह  मालिक  को  मिलने  के  बजाय  पुल्लर  को  या
 उसकी

 जो

 कोझ्रोप्रेंटिव सोसायटी  उसको  ही  मिले  कौर  जो  मिडिलमैन  वह  खत्म  हो  जायें  ।  प्लानिंग  कमिशन

 ने  कौर  गवर्नमेंट  ने  कोझ्रोप्रेटिव्स  के  मुताल्लिक  जो  पालिसी  भ्रख्त्यार  की  मुझे

 रंज  लेबर  मिनिस्टरी  उस  पालिसी  पर  नहीं  चल  रही  है  ।  उपाध्यक्ष  मैँ  नाप  को  बतलाना

 चाहती  हूं  कि  दिल्ली  जो  कैपिटल
 सिटी

 बैठ  कर  मुझे  ११-१२  महीनें इस  चीज  के  लियें  लगे

 कि जो  लाइसेंस हैं  उनको  सोसायटी  को  ही  दिया
 ale  मिडिल मैन  को

 fate  कर  दिया  जाये  ।  ६००  के  ६००  लाइसेंस  तो  इस  सोसायटी  को  नहीं  दिये

 कुछ  एडिशनल  लाइसेंस जरूर  मिल  गये  मुझे  यह  बात  बतलाते  हुये  भी  हम  होता हैं  शर

 मुझे  इस  पर  wa  हैं  कि  श्राज  कोश्नोप्रेटिव  सोसायटी  रिक्शा  पुल्लर  से  केवल
 पांच

 रोज  लेती है

 शर  वही  इस  कोश्नोप्नेटिव  को  चलाते
 ।

 तो  मैं  श  यह  करना  चाहती  हूं  कि  रिक्शा  चलाना  एक
 न

 एक  दिन  खत्म  होना  ही

 इस  बात  को  मैँ  मानती  हूं  ।  लेकिन  जब  तक  वह  बन्द  नहीं  होता  तब  तक  मैं  चाहती  हूं  कि  मिडिल मैन  को

 फौरन ही  बगैर  किसी  शकोदुबाह  के  श्राडंर  निकाल  करके  खत्म  कर  दिया  जाना
 चाहिये  श्र

 कोआपरेटिव  सोसाइटीज  को  यह  काम  दे  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 इसके  बारे  में  जब  हमने  चीफ
 कमिशनर

 साहब  को  एंपरोच  किया  तो  उन्होंने  हमें  बतलाया
 कि

 उनके  पास  इस  किस्म  का  कोई  ६.

 नही ंहै  ।  इस  वास्ते  मैं  रजें  करती  हूं  कि  एक  काडर  निकाला
 जाना  चाहिये  जिसमें ag  इंस् ट्रक शंस

 हों  कि
 तमाम  हिन्दुस्तान  में  रिक्शा  के  लिये  जितने  भी  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  वे  फौरन  ही

 Geeta  को  या  उनकी  Braves  सोसाइटीस  को  ट्रांसफर  कर  दिये  जायें
 ।
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 रिक्शा  खत्म  करने  के  सम्बन्ध  में  मुझे  अब  यह  कहना  है  कि  मैं  इस  चीज  को  कच्छ  तरह  से  जानती

 हूं  कि  हमारी  लेबर  मिनिस्टरी  ने  यह  नहीं  कहा  है  कि  रिक्शा  खींचना  एक  दम  खत्म  कर  दिया  जाये  ।

 उसने  यह  कहा  हैँ  कि  स्कीमें  बनाई  जायें  यह  बतलाया  जाये  कि  कितनी  देर  में  कौर  fea  तरह  से

 रिक्शा  खींचना  बन्द  किया  जा  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  अरज  करना  चाहती  हूं  कि  ट्रान्सपोर्ट

 मिनिस्टरी  का  भी  इन  रिक्शा  से  गहरा  ताल्लुक  होना  चाहिये  ।  रिक्शा  के  लाइसेंस  अक्सर  म्यूनिसिपल

 कमेटियां  देती  हैं  सनौर  दूसरी  प्रकार  के  ट्रांसपोर्ट  )  के  लाइसेंस  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्टरी  का  एक

 महकमा  देता  हैं  ।  मगर  इन  दोनों  का  वापस  में  गहरा  कोन्नोडिनेशन  )  हो  तो  जो  रिक्शा

 खींचते  हैं  उनको  धीरे-धीरे  दूसरे  वि ही किल्स  )  का  जैसे  मोटर  साइकिल  हैं  कौर  जिनके  लाइसेंस

 हम  नये  झ्रादमियों  को  देते  इनको  ही  दे  दिया करें  र  इन  लाइसेंसों  को  मोटर  रिक्शा  लाइसेंसिस

 में  तबदील कर  दें  ।  तो  वह  दिन  ara  कि  हम  किसी  के  रोजगार  को  बन्द  किये  बगैर  उस  चीज  को

 करवट  कर  सकेंगे  |  यह  नहीं  होगा  कि  म्यूनिसिपैलिटी  तो  अपने  यहां  उनको  लाइसेंस  देना  बन्द  कर  दें

 और
 ट्रांसपोर्ट  वाले  दूसरों  को  मोटर  रिक्शों  का  लाइसेंस  दें  प्रौढ़  इन  भाइयों  को  न  दें  ।

 इसके  बाद  में  त्रिपाठी  जी  की  इस  विषय  में  ताईद  करती  हूं  कि  हमारे  देश  की  प्रोडक्टिविटी  बढ़ी

 प्लानिंग  कमीशन  की  रिपोर्टे  के  मुताबिक  भी  प्रोडविटविटी बढ़ी  हे  ।  टेक्सटाइल  में  तो  हम  टारगेट  से  भी

 आगे  बढ़  गये  हैं  ।  राइफल  वगेरह  में  भी  प्रोडक्टिविटी  बढ़ी  है  ौर  २५  से  ३३  पर  सेंट  तक  बढ़ी  हैं  ।  लेकिन

 वजह  वहीं  की  वहीं  फ्रीज  होकर  रह  गयी  हैं  ।  हमारी  जो  नेशनल  इनकम  है  वह  भी  १८  पर  सेंट  बढ़ी  हैं  ।

 जब  नेशनल  इनकम  बढ़ी  है  प्रौढ़  प्रोडक्टिविटी  बढ़ी  हे  और  लेबर  की  वेजेस  नहीं  तो  यह  हमारे

 लियें  बड़े  अफसोस  की  बात  है  ।  गौर  हमें  यह  मालम  करना  चाहिये  कि  यह  जो  बढ़ा  है  वह  कहां  गया

 झगर  वह  रुपया  लेबर  के  पास  नहीं  तो  इसके  लिये  लेबर  मिनिस्टर  को  कोशिश  करनी  चाहिये  |

 राज  हमारी  कंविनेट  को  इस  पर  गौर  करना  है  ।  हमारे  दोनों  लेबर  मिनिस्टर ऐसे  नहीं  हूं  जिनको

 लेबर  से  कोई  सम्बन्ध  न  रहा  हो  ।  उन्होंने  छोटी  से  छोटी  यूनियनें  बनायी  हैं  र  छोटी  से  छोटी  लेबर

 में  काम  किया हैं  ।  प्रौढ़ वें  मजदूरों  की  तकलीफों  को  भली  प्रकार  जानते  हैं  |  में  उनसे  करना  चाहती

 हूं  कि  हमने  जो  लेबर  के  हितों  के  लिये  कानन  बनाये  हैं  प्रौढ़  राज  जिन  कानूनत  की  वजह  से  सोमानी  जी

 मिनिस्ट्री को  कम्पलीमेंट  पेश  कर  वह  राज  लेबर  रास्ते  में  बड़े  बाधक  बने  हुये  हैं  ।  हमारी

 alee  ने  इस  बात  की  कोशिश  की  कि  लेबर  को  कौर  एम्पलायर्स  को  दोनों  को  alee  (  )

 का  फायदा हो  सके  ।  वे  अरपिल  कर  सकें  ।  पर  राज  लेबर  कौर  कैपिटल  की  बराबरी  नहीं हो  सकती

 में  इस  चीज  को  साफ  कर  देना  चाहती  हूं  ।  चाहे  अदालत  की  बात  हो  या  कोई  दूसरी  बात  हो  उसमें

 लेबर  कैपीटल का  मुकाबला  नहीं  कर  सकती  |  ग्राम  हम  कहते  हैं  कि  सबके  लिये  क्वालिटी श्रॉफ

 श्रापार्चूनिटी  की  समानता  )  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  लेबर  कौर  कैपिटल  का  जहां  तक  सवाल

 हैं  उनमें  आपस  में  ईश्वर  श्रापाचनिटी नहीं  ह  ।  ईश्वर  श्रापार्चनिटी  तो  तब  हो  सकती  है  जैसे  कि  दौड़

 कराते  सब  को  एक  लकीर  पर  खड़ा  किया  जाता  है  प्रौर  साथ-साथ  दौड़ाया  जाता  है  ।  कुछ

 आदमियों  को  बरसों  से  चरागे  की  लकीर  पर  खड़ा  कर  जाये  प्रौढ़  उसके  बाद  कहा  जाये  कि  सब

 दौड़ें ait  सबको  ईश्वर  प्रा पाच  निटी  हैं  प्रौढ़  जो  दौड़  में  जीतेगा  उसको  जीता  समझा  तो  ऐसा

 करने  में  जो  पीछें  से  दौड़े  हू  उनकी  वालों  से  तो  नहीं  हो  सकती  |  राज  हालत  यह  है

 कि  लेबर  पीछे  खड़ा  हू  |  कहा  जाता  हे  कि  ट्राइबनल्स  से  लेबर  प्रौढ़  कपिल  अपने  झगड़ों  का  ्

 करा  सकते  हैं  |  लेकिन  देखें  कि  लेबर  कौर  कैपिटल  में  कितना  अ्रन्तर  उनकी  कमाई  में  कितना

 अन्तर है  उनके  रहन-सहन की  कंडीशन्स  ( fear )  )  में  कितना  अन्तर  हूँ  |  ट्राइबुनल्स से  vals

 लेने  चाहें  मामला  दो-चार  रुपये का  ही  क्यों न  सालों लग  ज़ाते  हैं  ।  में  समझती हूं  कि  यह  लेबर

 के  लिये  कोई  इन्साफ  है  ।  जो  केसेज  इन  ट्राइबनल्स  में  जाते  हैं  उनकी  हालत  सिविल  कोर्स  से  भी

 खराब  हो  जाती  है  शर  जौ  बकील  कौर  चीजों  में  कामयाब  नहीं  होते  वे  लेबर  में  जाकर  काम  कਂ  ने
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 [sited  सुभद्रा  जोशी |

 लगते  हैऔर  पैसा  बनाने  लगते  हैं  ।  केसेज  में  दो-दो  चार-चार  शौर  छ:-छः  साल  लग  जाते  हैं  ।  एक  कोर्ट

 से  कोई  vars  मिलता  है  तो  हाईकोर्ट  उसमें  दखल  देती  है  कौर  उसके  बाद  सुप्रीम  कोर्ट  भी  दखल  देती

 है
 ।

 प्यार  हमारी  हाई  कोट  पौर  सुप्रीमकोर्ट  सिफ॑  लीगल  चीजों  का  ही  फैसला  करें  तब  भी  एक  बात ~

 लेकिन  वे  तो
 क्वेश्चन

 के  मेरिट  में
 जाती  हैं  कि  जो  बोनस  मिला  वह  इतना

 मिलना  चाहिये  या  जो  feria  एलाउंस  war)  दिया  गया  वह  कितना  दिया

 वह  ठीक  दिया  गया  या  नहीं  ।  जब  कोई  ट्रेड  यूनियन  किसी  च  को  लड़ती  है  तो
 उसको

 कितनी

 दिक्कत  होती  है  यह  वही  जान  सकता  है  जिसने  यह  काम  किया  है  ।  जिसने  यह  काम  किया  हैं  उसको

 मालूम  होगा
 कि

 बगैर  पढ़े  लिखे  झ्रादमियों  को  इकट्ठा  उनकी  डिमांड्स  के  लिये  कोशिश

 उनको  मार  पिटाई  करने  वायलैंस  करने  से  रोकना  कितना  मुश्किल  जबकि  मालिकों की  तरफ  से
 रोज  कोशिश

 यह  रहती  है  कि  वे  किसी  तरह  से  वायलैंस  करने  पर  मजबूर  कर  दियें  जायें  ।  उसके बाद  चार

 पांच  साल  बाद  उनको  एवं  मिलता है
 ।

 तो  चुपके  से  हाईकोटं  का  या  सुप्रीमकोर्ट  का  कोई  इंजक्शन

 जाता  है
 |

 यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  मैं  दिल्ली  के  बारें  में  जानती  हूं  ।  हमारे  यहां  दिल्ली  होटल  sat

 का  यूनियन  )  था  ।  उसके ८०  वर्क्स  को  बगैर  तनख्वाह  के  पत सपड़  कर  दिया  गया  |  लेकिन  जब  वह

 मामला  ट्रायबुनल को  रेफर  किया  गया  तो  सुप्रीमकोर्ट से  स्टे  ग्लाइडर  ग्रा  गया
 प्रौढ़

 वह  मामला  पड़ा

 जब  स्टे  ग्रोवर की  मियाद  खत्म  होगी तब  उस  मामला  का  फैसला  होगा  ।  फिर वह  अ्रपीलेट

 ट्रायबुनल में  जायेगा  ।  वहां  से  भी  जीत  गया  तो  दूसरी  अदालत  में  जायेगा  |  वहां  भी  समय  लगेगा  |

 इसी  तरह  से  योर  मिल्स  के  बक्स  का  मामला  था  जो  कि  चार  साल  के  बाद  फैसला  ।

 लेकिन  दूसरी  कोर्ट  ने  एवार्ड  को  रह  कर  दिया  |  इस  बकर  दिल्ली  में  चार  केसेज  हैं  जिनमें  सुप्रीम

 कोट  ने  दखल  दे  रखा  है  ।  पांच  साल  से  रोज-रोज  वकर्स  को  कोर्ट  जाना  पड़ता  है  जिसके  लिये  उनकी

 तनख्वाह  कटती  है  ।  उनको  अपील  के  लियें  लखनऊ  जाना  पड़ता  हैं  |  इस  तरह  से  चार-चार साल

 लड़ने  के  बाद  wats  मिलता  हूँ  तो  सुप्रीम  भरी  उसको  स्टे  कर  देती  हैं  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  लेबर  मिनिस्टर

 साहब  ऐसी  कोशिश  करें  कि  इन  फैसलों  को  जल्दी  किया  जाये  कौर  उनसे  मजदूरों  को  फायदा  पहुंच े।

 अभी  जो  कानून  है  उसमें  यह  प्रावीज़न  कि  वकीलों को  इन  मुकदमों  से  अलग  रखा
 जाये

 ।
 लेकिन

 मालिक  लोग  जो  पैसे  वाले  हैं  वे  इन  वकीलों  को  एम्पलाय  कर  लेते  हैं  वे  जब  एम्पलाई  हो  जाते  हैं  तो

 वे  उन  मुकदमों  में  सकते  हैं  ।  राज  ore  देखें  कि  मालिकों
 की

 तरफ  से  ट्रायबुनल  के  सामने  कसे  वकील

 हि  हैं  ।
 प्राकार  ताज्जुब  होगा

 कि
 मालिक  लोग  डा०  इकबाल

 एक्स
 )  चीफ  जस्ट्सि

 को  अपनी  तरफ
 से

 पेश  करते हैं  ।  मजदूर  इतना  बड़ा  तो
 क्या

 छोटा  वकील  भी  नहीं  कर  सकत े।
 डा

 ०  इकबाल
 उन

 जजों  के  सामने  मुकदमें
 की

 पैरवी  करते  हैं  जो  कि  उनके  सबा डि नेट रह  चुके  हैं
 |  हमारे

 लेबर  मिनिस्टर  साहब  को  इस  तरफ  तवज्जह  देनी  चाहियें  कि  इन  हालात  में  हम  लेबर  के  इंटरेस्ट्स

 को  कैसे  प्रोटेक्ट  सकतें  हैं  |

 शर  मैं  यह  भी  भ्रम  करना  चाहती  हूं
 कि

 अब  हमारे
 जो  ट्राइबुनल्स  हैं  उनकी

 ट्रैंड  )  भी ु  ३

 बदलती जा  रही  है  ।  पहले  उनका  ऐसा  सेंटीमेंट  नहीं
 था  |

 पहले  जब  वह  बोनस  देते  थे  तो  वह

 कहते  थे  कि  बोनस  डेफई  पे  मेंट  ais  वेजेज़  है  ।  लेकिन  जब  एक  एवो  में  यह  कहा  गया  है  कि
 सारी  चीजें

 देने के  मैनेजिंग  एजेंसी  कमीशन  देने  के  रिजर्व  फंड  देनें  के  जो  कि  समझ
 में

 झा  सकता

 दूसरी  चीजें  देंने  के  बाद  बोनस  का  लास्ट  आइटम  है  जो
 कि

 दिया  जाना  चाहिये
 |

 भ्रध्यक्ष
 मैं

 सचमुच  तारीफ  करती  हूं  लेबर  के  सब्र  की  ।
 यह  कहने  में  कोई  फायदा  नहीं

 कि  एक  पार्टी  के  लोग

 यह  कहते  हैं  ग्रोवर  दूसरी  पार्टी  के  लोग  यह  कहते  हैं
 ।

 लेकिन  मैं  कहूंगी  कि  उनका  सब्र  हद  से
 ज्यादा

 है  |

 शायद  वह  मजबूरी  की  वजह  से  यह  सब्र  करते  हैं
 ।  शाई ०  एन०  टी०  यू०  सी०

 के  जो
 प्रेसीडेंट  सबरे कर

 साहब  हैं  वह  भी  परेशान  है  जो  बम्बई  में  vars  हुआ  है  उसके  खिलाफ  उन्होंने  प्रोटेस्ट  किया  है  ।  ७.
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 भाई  त्रिपाठी जो
 कि

 बहुत  समय  से  लेबर  का  काम  करते  रहे  हैं  जो  किसी  बात  को  बढ़ाकर

 नहीं  वे  भी  राज  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  तो  हमें  इस  ध्यान  देना  चाहिये  कि  हम  मजदूरों  को  किस

 तरह  से  जस्टिस  दिलायें
 ।

 हमारे  लेबर  मिनिस्टर  लेबर  कौर  मालिकों  के  रिलेशन्स  अच्छे

 करने  के  लिये  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  मैं  समझती  हूं  कि  देश  को  समाजवाद  की  कौर  ले  जाने  की  जिम्मेवारी

 उनकी  भी  है
 ।

 इसलिये  मैं  उनसे  दरख्वास्त  करती  हूं  कि  वै  इस  se  ध्यान  दें  ae  इस  तरफ  तेजी  से

 कदम  उठायें
 |

 दो-चार  रुपये  का  भी  मामला  होता  है  तो  मजदूर  को  चार-चार  साल  उसको  फैसला

 कराने  में  लग  जातें  हैं
 ।

 मैं  चाहती  हूं  कि  गवर्नमेंट  कोई  ऐसी  मशीनरी  बनावे कि  ज्यों-ज्यों  प्रोडक्टिविटी

 )  बढ़ती  जाये  वैसे-वैसे ही  बिना  स्ट्राइक  के  मजदूरों  की  वेजेस  बढ़ती  जायें  ।

 श्री  कार  कार  शास्त्रो  :
 माननीय  उपाध्यक्ष  मजदूर

 विभाग  ऐसा  विभाग  है  जिसका  संचालन  हिन्दुस्तान  के  अनुभवी  मजदूर  नेताओं  के  हाथ  में  है  इसलियें

 हर  एक  व्यक्ति  का  यह  ख्याल  है  कि  मजदूरों  की  समस्यायें  श्रम  मंत्रियों  के  सामने  हैं  तौर  वे  इन  सब  चीजों
 को  अच्छी  तरह  समझते  हैं  |

 हमारी  एक  पंचवर्षीय  योजना  समाप्त  हुई  है  श्र  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  प्रारम्भ  हो  रही  है  ।

 पंचवर्षीय  योजना  को  कामयाब  बनाने  के  लिये  कौर  राष्ट्र  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  मजदूरों
 का

 क्यो  महत्व  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  अ्रधिक  कहने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  मैँ  यह  जरूर  महसूस

 करता  हूं  कि  sa  वक्त  झा  गया  है  कि  जब  मिल  मालिक  कौर  तीनों  के  दृष्टिकोण  में

 एक  परिवर्तन  होना  चाहिये  ait  वह  परिवर्तन  ग्रह  कि  वे  अपने-प्रिये  सुशील  इंटरेस्ट्स  हित )
 को  न  देख  कर  यह  देखें  कि  पूरा  राष्ट्र  हमारे  सामने  समूचे  समाज  की  हमें  सेवा  करनी  हैं  कौर  फिर  उस

 दृष्टिकोण को  लेकर  हम  काम  करें  ।

 सैकेंड  फाइव  इयर  प्लान  पंचवर्षीय  में  हमने  देखा  कि  उन्होंने  स्वीकार

 किया
 मजदूरों  नें  सच्चाई  के  साथ  काम  किया  राष्ट्र के  उत्पादन  को  बढ़ाने का  उन्होंने  प्रयत्न

 कियां
 |

 सवाल  यह  होता  हैं
 कि

 are  राष्ट्र  का  उत्पादन  बढ़ता  है
 कौर

 उसमें  मजदूरों  के  सहयोग  को

 स्वीकार  किया  जाता  है  तब  उस  उत्पादन  में  मजदूरों  को  कितना  हिस्सा  प्राप्त  है  प्रौढ़  कहां  तक  उनको
 क  ब् ५  aN  as

 इस  बात  की प्रेरणा  दी  गई  कि  जैसे-जेसे  राष्ट्र  का  उत्थान  होता  जैसे-जसे  समाज की  हालत

 बदलती  वैसे-वैसे  तुम्हारे  जीवन  में  भी  परिवर्तन जायेगा  ।  जेसे
 कि

 कभी  यहां  पर  बहुत से

 पेश  करके  इस  बात  को  साबित  किया  गया  कि  राष्ट्र  का  उत्पादन  जिस  अनुपात में  बढ़ा  उसी  अनुपात

 में  मजदूरी  नहीं  बढ़ी  है  ।  सिफ  ध्यान  देनें
 की

 बात  एक  हे  कौर  वह  यह
 कि

 ठीक  तरीके पर  मजदूरी

 का  हिसाब  नहीं  लगाया  जाता  है  ।  बाप  सदन  में  यह  श्रांकड़े  पेश  करते  हैं  कि  पहले  एक  मजदूर  को

 १८  रुपये  मिलते  थे  प्रौढ़  उसको  २०  रुपये  मिलते  हैं  भ्र ौर  कहते  हें  के  उसकी  तनख्वाह  पहलें

 की भ्र पे क्षा बढ़  गयी  हैं  लेकिन  मैँ  कहना  चाहता हूं  कि  इसके  साथ  ही  आपको  उसकी  महंगाई  भी

 जोड़ना  पड़ेगी  कौर  अ्रापको  दूसरी  चीजें  भी  जोड़नी  पड़ेंगी  और  जैसा  कि  मजदूर  कहते  हैं  कि  उनकी

 feast  बैगेज  मजदूरी )  नहीं बढ़ी  हैं  प्रौढ़  उसकी  कौर  भ्रापको ध्यान  देना  पड़ेगा
 |

 यह  विवाद

 का  विषय  हूँ  कि  मजदूर  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  लोग  इस  बात  को
 तो

 महसूस  करते  हैं  कि  मजदूरों
 की

 तनख्वाह  बढ़ी  है  लेकिन  वास्तव  में  fore  वेजेज  मजदूरों  की  नहीं  बढ़ी  हैं  जबकि  हुकूमत  हमेशा  दर

 पेश  करके  यह  साबित  करने
 की

 चेष्टा  करती  है
 कि

 मजदूरों
 की

 तनख्वाह  बढ़  गई  इसलिये  मजदूर

 का  हिस्सा उसके  उत्पादन  करने  में  बढ़  गया  है
 |

 चीज  मैँ  यह  चाहता  हूं  कि  are  स्वीकार  कर  लें  बजाय  इसके  कि  उसको  लेकर  व्यवसाय के

 इन्दर  कोई  लड़ाई  झगड़ा  हो  शर  बाद  में  जांच  कमिशन  बैठे  और  उसके  बाद  में  झाँप  वेतन  की  समस्या

 को  हल  कहीं  अच्छा  हो  कि
 art  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लें  कि  नष्

 झ  गया  है  कि  जब



 २१०६  १०  १९५६

 प  श्री  azo  शार०  शास्त्री

 हर  एक  व्यवसाय  के  अन्दर  इस  बात  की  जांच  होनी  चाहिये
 कि

 इस  मौके  पर  मजदूरों  को  कितना  वेतन

 मिलना  चाहिये
 ?  इसलिये  मैँ  एक  मांग  यह  पेश  करता  हूं  कि  एक  वेज  कमिशन  नियुक्त  किया  जाय

 फिर  विभिन्न  व्यवसायों के  अन्दर  जांच  की  जाय  कि  मजदूरों  को  कितनी  मजदूरी  मिलनी  चाहिये  ताकि

 इस  तरह  के  रोजमर्रा के  झगड़े  व्यवसायों  में  आपस  में  न  हुआ  करें  ।  यह  हो  सकता  है  इस  मौके

 पर  यह  एक  दलील  दी  जा  सकती  है  कि  हम  एक  नेशनल  मिनिमम  वेज  फिक्स  करने  की  बात

 al  पाया  इस  पर  यह  ऐतराज  होगा  कि  कहीं  कोई  हालत  ह  तो  किसी  जगह  की  दूसरी  हालत है  प्रौढ़

 इसलिये एक  नेपाल  मिनिमम  वेज  न्यूनतम  को  गवर्नमेंट  न  माने  लेकिन

 सें  पूछता  हूं  कि  क्या  हर  व्यवसाय  के  लिये  यह  झाप  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  उसकी  जांच  करें  प्रौढ़  यह

 फिक्स  करें
 कि

 फलां  व्यवसाय  मैं  मजदूरों  का  वेतन  इतना  होगा  ।

 मैं  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  और  वह  यह  कि  १९३६  के  जमाने  से  लेकर  इस  वक्त  तक

 को  इतनी  मंहगाई  बढ़ी  |  में  यह  मानता  हूं  कि  कभी-कभी  वह  ऊपर  नीचे  जाती  है  लेकिन

 यह  कोई  उम्मीद  नहीं  कर  सकता  कि  PERE  के  जमाने  में  जो  मंहगाई  थी  ag  उस  जगह  पहुंच  यह

 wat  हों  पायेगा  |  इसलिये  आवश्यकता इस  बात  की  है  कि  मंहगाई  का  भत्ता  कौर  मजदूरी  जो  मजदूर

 को  मिलती  मंहगाई  के  भत्ते  के  हिस्से  को  हम  मजदूर  क्षेत्र  के  लोग  यह  मानते  हैं  कि  ज्यादा  कुछ

 तो  उसमें  से  ५०  फी  सैंकड़ा  मजदूर  के  वेतन  में  अवश्य  मिला  दीजिये  ।  मजदूर  को  az  प्राविडेंट

 ग्रेजुएट  या  a  जो  दूसरी  सहूलियतें  मिलती  उसका  सम्बन्ध  बुनियादी  तनख्वाह  के  साथ

 दिया  जाता  है  ।  सही  वाक्या  तो  यह  हैं  कि  बुनियादी  तनख्वाह  तो  बहुत  कम  मंहगाई  का  भत्ता

 ज्यादा  मिलता  है  भ्र ौर  मंहगाई  के  भत्ते  को  जो  रखते  हैं  तो  उससे  मजदूर  को  नुकसान  होता

 है  ।  इसलिये  तरीका  यह  होना  चाहिये  कि  ५०  फी  सैंकड़ा  मंहगाई  के  भत्ते  को  आप  aaa  के  पाश्  जोड़

 दीजिये  जिसकी  कि  वजह  से  प्राविडेंट  ग्रेजुएट  या  दूसरी  चीजों  में  मजदूरों  को  सीलिया  मिल

 जायगी
 कौर

 झाज  जो  उसकी  बुरी  हालत  है  उसमें  सुधार  होने  में  कुछ  सहूलियत  हो  जायगी  |

 जहां  तक  बोनस  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बोनस  का  मसला  एक  ऐसा
 मसला

 है  जिसको  कि  लेकर  हर  व्यवसाय  में  हर  साल  कुछ  न  कुछ  मालिकों  कौर  मजदूरों  में  झगड़ा  होता है

 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इस  बात  का  फैसला  करे  प्रौढ़  राष्ट्रव्यापी ढंग  से  बोनस  के  बारें  में  कोई

 सिद्धान्त  निश्चित  करे  कौर  यह  तय  कर  दिया  जाय  कि  कारखाने  के  भ्रमर  उत्पादन  बढ़ता है  श्र

 मुनाफा  होता  है  तो  मजदूरों  को  उसमें  से  कितना  हिस्सा  इस  बात  का
 निश्चय  कर  लेना  चाहिये

 शौर  ऐसा  होने  पर  मजदूर  दिल  लगा  कर  काम  करेगा
 प्रौढ़

 वह  समझ  जायगा
 कि

 इतना
 उत्पादन  बढ़ने

 हमारी  तनख्वाह  इतनी  बढ़ेंगी  और  हमें  इतना  बोनस  मिलेगा  |  राज  इसका  निश्चय
 न  होने  से

 रोजमर्रा  इस  तरह  के  लड़ाई  झगड़े  होते  रहते  हैं  जिनसे  कोई  भो  फायदा  न
 तो

 समाज
 का  होता है

 न  व्यवसाय  के  चन्द्र  इससे  कोई  फायदा  होता  है  ।  साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  देखता  हूं
 कि

 यह  बात

 ret  कही  जाती  हैं  कि  अगर  व्यवसाय की  तरक्की  करनी  है  तो  रेशनेलाइज़ेदान  )
 होना

 aga  जरूरी  है
 ।

 मैँ  इस  सम्बन्ध  में  आ्रापसे  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 जहां
 रेदानेलाइज़ेशन

 करने
 की  कोशिश

 की  जाती हँ  at  जिस  ढंग  से  मिल  मालिक  उसको  शुरू  करते  उससे  मजदूरों  में
 सन्तोष

 पैदा  होता

 ate  लड़ाई  झगड़ा  होता  है  ,  देश  का  नुकसान  होता  है  सबका  नुकसान  होता  है  ।  इसके  कारण

 कानपुर  में  इतनी  बड़ी  मजदूरों  की  हड़ताल  हुई  जो  कि  रस्सी  रोज  तक  जारी  रही
 |  हकूमत  समझती

 है  कि  हमने  ग़लती  की  कौर  हम  समझते  हैं  कि  हकूमत
 की

 ग़लती
 थी

 लेकिन  जो
 भी  रेशनेलाइजेशन

 के  gay  को  लेकर  जो  वहां  पर  हड़ताल  चली  कौर  उस  हड़ताल  से  राष्ट्र  का  काफी  नुक्सान

 इससे  कोई  नहीं  कर  सकता
 |

 श्राप

 रेशानेलाइ
 जेशन  करना  चाहते

 तौ
 इस  बात

 की

 जांच  कर  लीजिये
 प्रौढ़

 इसके  लिये  हाई  कोर्ट  के  किसी  जज  को  झाप  बैठाल
 इस

 मांग  को  श्राप



 १०  PEXG  अनुदानों  की  मांगें  २१०७

 न
 मानें

 और  ८०
 रोज  की  हड़ताल  के  बाद  इसको  यह  मुनासिब  नहीं  है  ।  ८०

 रोज  की  हड़ताल
 क

 बाद  प्रापर  हमारी  मांग  को  माना  श्री  कानपुर  की  रेशनेलाइजेशन कमेटी  जांच  हो  रही

 है  ।
 नागपुर  में

 न
 मालूम  कितने  दिनों  से  हड़ताल  चल  रही  है  कौर  मेरा  यह  ख्याल  है  कि  जहां-जहां ऐसी

 बात  होगी  वहां-वहां  झगड़ा  बढ़ेगा
 ।

 मैं  नहीं  चाहता हूं  कि  इस  तरह  का  रोज-रोज  का  झगड़ा  बढ़े

 कौर  उससे  हमारे  राष्ट्र का  नुकसान  हो  ।  इसलिये  मेरी  यह  राब  हैं  कि  सारे  देश  के  लिये  सेंटर  से  एक

 कंट्रोल  बोझ  बनना  एक  हाई  पावर  कमेटी  श्राप  नियुक्त  कीजिये  जो  रेशनेलाइजेशन  के  मसलें
 पर

 प्रापर  में  बहस  करे  भ्र ौर  उसक  लिये  कोई  एक  सिद्धान्त  निर्धारित  करे  ताकि  देश  के  किसी  भी  कोने
 मंडोर  किसी  भी  व्यवसाय  के  भ्रमर  इस  रेशनेलाइजेशन के  मसले  को  लेकर  झगड़ा न  बढ़ने  पायें

 हम  चाहते  हैं  कि  उसके  लिये  सिद्धान्त  पहले  से  बने  हों  उन्हीं  के  अनुसार  सब  जगह  पर  काम  हो  ।

 हम  रेशनेलाइजेशन के  विरोधी  नहीं  हैं  लेकिन  जिस  तरीके  की  मशीनों  पर  कौर  जिस  तरीके पर  मिल
 मालिक  रेशनेलाइजेदान  करतें  हैं  उससे  मजदूरों  को  कोई  फायदा  नहीं  होता  और  इसीलिये  हम  चाहते

 हूं  कि  उसके  लिये  कोई  सिद्धान्त  बनाने  चाहियें  |

 जहां तक  छंटनी  का  ताल्लुक  है  राज  हम  देख  रहे  हैं  कि  हमारे  देश  में  बेकारी  बढ़  रही

 यह  तब  बढ़  रही  है  जब  कि  हमारे  देश  में  उत्पादन  बढ़  रहा  हैं  ।  सरकारी  रिपोर्टों के  अनुसार  राज  हमारे

 देश  में  बेकारी  बढ़ती  चली  जाती  प्राइवेट  सेक्टर  में  हो  पब्लिक  सेक्टर  में  भी  बेकारी की  समस्या

 मौजूद  है  प्र  कभी  हमने  देखा
 कि

 डिफेंस  विभाग  की  मदों  पर
 जब

 इस  सदन  में  बहस  हुई  तो  इस  बात

 का  जिक्र  भाया  कि  श्रारडनेंस डिपो  में  सिविलियन  मजदूरों की  बेकारी  की  समस्या  खड़ी हुई  हैं

 उनकी  छंटनी  का  सवाल  पेश  है  ।  आज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  आपको  इंस  छंटनी  को  रोकना

 है  भ्र  देश  से  बेकारी  को  दूर  करना  है  उस  हालत  में  जब  श्राप  एक  तरफ  तो  यह  कहते  हूं  कि  हम

 नये-नये  कार्यो  में
 ८०

 लाख  नये  मजदूरों  को  काम  तब  जो  आदमी  पहले  से  काम  पर  लगें  हुये

 हैं  उनको  जो  are  नौकरियों  से  निकाल  रहे  वह  कुछ  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कौर  उसके  होते  हुये

 केसे  हमारे  दिल  में  उत्साह  पैदा  हो  सकता  यह  चीज  समझ  में  नहीं  areal  हैं  ।

 एक  बात  रेशनेलाइजेशन  को  लेकर  मुझे  याद  ग्रा  गई  भ्र  वह  यह  है  कि  जहां  श्राप  मजदूरों

 का  रेदानेलाइजेशन  करते  तमाम  मशीनरी का  रेशनेलाइजेशान  आपने  शुरू  कर  दिया  है  वहां

 मालिकों  का  जो  प्रबन्ध  होता  जो  मैनेजमेंट  होता  है  उसका  रेशनेलाइजेशन  श्राप  नहीं  स्वीकार

 करते हैं  ?  वहां  पर  जो  मिल  का  मालिक  होता  हैं  वह  वही  चीजें  खरीदता  हैं  र  प्यार  ढंग  से

 कारोबार चलाता  है  और  वही  सारे  शो  का  मैनजमेंट  करता  है  उसमें  प्यार  लड़के  बच्चों

 को  हजारों  रुपये  तनख्वाह  देता  भले  ही  वह  लड़का  मैट्रिक  पास  क्यों
 न  लाखों

 रुपये  व्यवसाय

 के  अन्दर  में  लग  जाते  तो  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसकी  कोई  जरूरत  नहीं  हैं  कि  श्राप  इस  बात

 को  देखें  कि  यह  जो  व्यवसाय  चलाया  जा  रहा  जो  उसका  मैनेजमेंट  हो  रहा  हैं  उसका  इंतजाम

 सही  है  या  ग़लत  है  ?  चाहे  दुनिया  भर  का  इंतजाम  क्यों  न  कर  लीजिये  दूसरी  सारी  समस्यायें

 क्यों  न  हल  कर  लीजिये  लेकिन  ore  मैनेजमेंट  दुरुस्त नहीं  हूं  तो  श्राप  कभी भी  उस  व्यवसाय  को

 सफलतापूर्वक  नहीं  चला  सकते  |  इसलिये  उसकें  मैनेजमेंट  के  रेशनेलाइजेशन  की  आवश्यकता  है
 |

 मैं  यह  महसूस  करता  हूं
 कि

 हमारे  श्रम  मंत्री  जी  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में
 मालिकों

 अर  मजदूरों  के  झगड़े  कम  भ्र  चूंकि  झगड़े  कम  हैं  इसलिये  श्रम  विभाग  की  जो  नीति  है  वह  बिल्कुल

 सही  है  प्रो  मजदूर  उससे  सन्तुष्ट  हैं
 ।

 पिछले  साल  जब  सदन  में  बहस  हुई
 थी

 तो  श्रम  मंत्री  जी  ने  यह

 कहा  था  कि  सन्  REL  में  इतनी  हड़तालें  हुईं  श्नौर  इतने  दिनों  का  नुक्सान  सन्  geuv  में  इतनी

 हड़तालें  हुई  इतने  दिनों  का  नुकसान  न  ।  श्र  चूंकि  कम  हड़तालें  हुई  इसलिये  उन्होंने  यह  साबित

 किया  कि  हमारी  श्रम  नीति  सही  है  ।  उनके  को  मैं  यों  पेश  करता  कौर  उनकी  रिपोर्ट  से  ही  पेश
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 कार  अनार  शास्त्री

 करता
 कि  सन्  2€43  में  ८२४  हड़तालें हुई  र  २५  लाख  दिनों  का  नुकसान  Pauw aA में  cey

 हड़तालें  हुईं प्र ौर  २८  लाख  दिनों  का  नुक्सान  १६५५४ में  €२१  झगड़े हुये  प्रौढ़  ४८  लाख  दिनों  का

 नुक्सान  हना
 ।

 चूंकि  हमारे  यहां  इतनी-इतनी  हड़तालें  हुई  शर  इतने-इतने दिनों  का  नुक्सान gat  तो

 माननीय  मंत्री
 जी  की

 रिपोर्ट  के  मुताबिक  मैं कह  सकता  हूं  कि  wa  की  बार  वह  क्या  कहेंगे  ।  मैं  इसी

 दलील  के  जिससे  उन्होंने  सन्  geuw  में  साबित  किया  था  कि  चंकी  सन्  १९४७  के  मुकाबले

 में  हड़तालें कम  हुईं  इसलिये  उनकी  नीति  सफल  स्वीकार  करने  को  तैयार हूं  कि  चूंकि  सन्  RELY

 म  झगड़े  बढ़ते  चले  गये  हैं  ौर  दिनों  का  नवसान  होता  चला  गया  हैं  इसलिये  उनकी  नीति  असफल

 रही  हूं  ।  यह  इस  बात  का  सात  हैं  कि  श्रम  नीति  में  कहीं  न  कहीं  कोई  खराबी  है  ।  इसलिये मैं  कौर  भी

 महसूस  करता  हूं  कि  इस  कौर  ध्यान  देने  की  है  ।

 सेकेंड  फाइव  इयर  प्लान  में  यह  बात  स्वीकार  की  गई  है  कि  जो  aaa  कमेटियां  आपकी  काम  कर

 रही  हें  वें  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।  में  भी  कुछ  दिन  पहले  श्रम  मंत्री  जी  से  मिला  था  प्यार

 उन्होंने  इसको  स्वीकार  किया  था  कि  रेलवे  डिफेन्स  हैं  प्रौढ़  कई  प्रौढ़  जगहें  हैं  जहां  पर  जितनी वर्क्स

 कमेटियां  समितिया ं)  वह  सन्तोषजनक  रूप  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।  क्यों  नहीं  काम  कर

 रही  हैं  ठीक  से  इस  पर  आपको  विचार  करना  पड़ेगा  ।  में  समझता  हूं  कि  कमेटियों  के  ऊपर  जिम्मेदारी

 डालनी  चाहिये  ।  मेरी  राय  में  प्यार  उनका  काम  जितना  होना  चाहिये  शरीर  वह  ठीक  नहीं  होगा  तो

 वह  कभी  भीਂ  सफल  नहीं  होंगी  ।

 में  एक  बात  कह  कर  मैं  समाप्त  कर  दंगा  |  झ्रापको ट्रेंड  यूनियन  के  प्रति  wat  रिया

 बदलना  मालिकों  का  भी  और  सरकार  का  भी  ।  हड़तालों  से  देश  की  समस्या  हल  नहीं  होती

 मकदमेबाजी से  देश  की  समस्या  हल  नहीं  न  झगड़े  ही  खत्म  होते  वक्त  गया  हैं  जबकि

 मालिक  शौर  मजदूर  दोनों  झ्रामने-साम ने  अपनी-अपनी  मुसीबतें  एक  दूसरे  के  सामने  पेश  करें  अर

 मामलों को  हल  करें  ।  इसके  लिये  oars  हैं  कि  मजबूत  शक्तिशाली  मजदूर  सभायें  हों  ।  लेकिन

 मजदूर  क्षेत्र  में  काम  करने  वालें  मजदूरों  को  वहां  काम  करने  के  कारण  नौकरियों  से  हटा
 दिया

 तो  मेरी  समझ  में  नहीं  orm  कि  टेड  यनियनें  कसे  चल  सकेगी
 ?

 शरीर  उनको  सिक्योरिटी

 नहीं  होगी  तो  वे  कैसे  मज़ार  सितारों  में  भाग  ले  सकेंगे
 ?

 हां  श्राप  इस  बात  को
 सोचिये  कि  कौन-सी

 यूनियन  को  माना  जाय  ate  किस  को  न  माना  जाय  ।  मेरी  समझ  में  इसका  एक  ही  तरीका हें  कि  चुनाव

 कराइये  कौर  उससे  इस  बात  का  पता  लगा  लीजिये  कि  कौन-सी  यूनियन  को  श्राप  मानें  ae  कौन-सी

 को  बाप  न  मानें  ।  मैं  श्रम  मंत्री  जी  से  यही  प्रार्थना  करना  चाहता  हुं  कि  आपकी  के  सामने  सब

 यूनियनें  एक  समान  होनी  चाहियें
 ।  जिस

 यूनियन  में  मजदूरों  का  विश्वास
 उसको

 माना  जाय
 |

 हमारी यू  ०  पी०  की  गवर्नमेंट  एक  यूनियन को  मानती  दूसरी  यूनियन  के  लोगों  ने  इसको  चैलेंज

 किया  ।  नोट्स  लिये  एक  यूनियन  २७,०००  वोट्स  )  से  हार  तो  बजाय  इसके  कि

 कमेटी  दूसरी  यूनियन  के  हाथ  में
 दी  सारी  वर्क्स  कमेटी  को  ही  खत्म  कर  दिया  गया  |  wt

 मुझे  मालूम  ष
 कि  बिहार के  डाल्मियां  नगर  में  दो  यूनियनें चल  रही  हैं

 ।
 एक

 तो  भाई  एन०  टी
 ०  यू  ०

 सी
 ०

 की  है  site  दूसरी  हिन्द  मजदूर
 सभा

 की
 ।  झाई०  एन०  टी०  य ०  सी०

 की  यूनियन को
 लगातार

 आठ  वर्षों  से  स्वीकार  किया  जा  रहा  है  |  दूसरी  यूनियन  वालों  ने
 उस

 को  चैलेंज  किया
 ।  हो

 सकता  है  कि  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हूं  वह  ग़लत  मंत्री  जी  ठीक-ठीक  चीज  को
 लेकिन

 वहां  के  ates  यह  हैं  ।  वहां  पूरे  के  पूरे  वोट्स  ४,५००  थे  जो
 कि  पड़ने  थे

 ।
 उनमें  से  3,0€0  घोट

 पड़े  जिनमें से  R858 १  वोट  तो  हिन्द  मजदूर  सभा  को  पड़े
 sok  वोट  शराब  एन०  टी०  य०  सी

 ०

 को  मिलें  ।  जिस  यूनियन  को  सिर्फ ३०६  वोट
 मिले  वह  तो  ata  सात-राठ  वर्ष  से  रिकग्नाइज्ड

 )  लेकिन  जिस  यूनियन  को  साढ़े  तीन  हज़ार  वोट  मिलें  वह  रिकग्नाइज्ड  नहीं  है  |
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 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  कहां  रिकग्नाइज्ड है
 ?

 पंडित  एस०  ato  मिश्र
 "
 मुंगेर--उत्तर-पूर्व  )

 :  डाचल्मियां  नगर  में  ।

 श्री  नम्बियार  :  यह  तो  सरकार  की  नीति  है  ।

 श्री  श्रार०  कार  शास्त्री  :  मैं  गवर्नमेंट की  एक  बात  के  लिये  तारीफ  श्र  मुझे यह

 विश्वास  कि  वह  डेमॉक्रैसी  )  में  विशवास  करती  दोनों  ही  मिनिस्टर  भी  सोशलिज्म

 में  विश्वास  करते  इसलिये  वह  इसको  स्वीकार  करेंगे  कि  जिस  यू  नियम  क  पक्ष  में
 ०  परसेन्ट  (  प्रतिशत )

 वोट  जाते  हैं  उसको  रिकग्नाइजड  करना  चाहिये  प्रौढ़  इसी  उसूल  को  हिन्दुस्तान  के  हर  व्यवसाय
 के

 wat  लागू  करना  चाहिये  कि  मजदूरों  का  जिस  यूनियन  में  विशवास  हो  उसको  ही  वास्तव  में क क  ज
 रिप्रेजन्टेटिव  यूनियन  मानना  चाहिये  |

 सिफ॑  इतनी  बात  कौर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  राज  ट्रान्सपोर्ट  का  बहुत  बड़ा  महत्व  है  ।  राज  हम

 पंचवर्षीय  योजना  में  योग  देने जा  रहे  हैं  शर  ट्रांसपोर्ट  में  लगातार  साढ़े  तीन या  चार  लाख

 चारी काम  करते  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जो  से  उम्मीद  करूंगा  वह  उनकी  सर्विस  कंडीशनर  को  ठीक

 करने  के  लिये  तैयार  होंगे  ।  मजदूरी  का  भी  कोई  कानून  बनना  चाहिये  कौर  इसकी  तरफ  भी  शझ्रापका

 ध्यान  जाना  चाहिये  कि  जो  कुछ  हो  वह  पब्लिक  सेक्टर  कौर  प्राइवेट  सेक्टर  दोनों  के  लिये हो  ।  कहीं

 ऐसा  न  हो  ara  कि  पब्लिक  सेक्टर  के  लिये  तो  कानून  बन  जायें  भ्र  प्राइवेट  सेक्टर  को  उससे  दूर

 रखा  जाय  ।  कानून  बनाया  जाय  प्राइवेट  पब्लिक  दोनों  सेक्स  पर  लागू  किया  जाय  |

 हमारे  माननीय  मंत्री  जी  शायद  इस  बात  को  सुन  कर  नाराज  तो  लेकिन  मैं  यह  जरूर

 चाहता  हूं  कि  कुछ  बैंक  एम्प्लायीज  के  लिये  भी  यहां  कह  दूं  ।  बैंक  इम्प्लायीज  काफी

 सफर  )  कर  चुके  हैं  ।  उनके  लिये  नियम  बना  कर  are  बड़ा  भारी  काम  किया  हैं  ।  लेकिन

 आपने  बताया  हैं  कि  जो  उनकी  तन्ख्वाह  कटा  करती  थी  वह  अरब  भविष्य  में  नहीं  कटेगी  ।  लेकिन  झगर

 श्राप  कोशिश  करें  तो  क्या  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  जिनकी  तन्ख्वाह  को  काटने  का  किया

 जा  चुका  है  उनको  उसके  कटने  से  बचाया जा  सके ?  यह  बात  ड्राप  ने  प्रच्छी  की  कि  किसी  की  तन्ख्वाह

 art  नहीं  लेकिन  जिन  लोगों  की  पहले  से  ही  सजा  के  तौर  पर  तन्ख्वाह  काटी  जा  चुकी  हैं  उनके

 डिसकंटेंटमेंट  को  मिटा  दिया  जाये  ताकि  बैंक  एम्प्लायीज  के  झ्रापस  के  सम्बन्ध  भी

 अच्छी तरह  चल  सकें  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  बैंक  एम्प्लायीज  का  राष्ट्रीय  संगठन  है  उसको  साथ

 लेकर  एक  ट्राइपार्टाइट  कमेटी  बना  दी  जाय
 कौर  उनके  सारे  झगड़ों  को  हल

 किया  जाय  ।  मैं  सही  भावना  से  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  जितने  मजदूर  संगठन  हैं  देश  में  वे  सब  राष्ट्रीयता

 और  देशभक्ति  की  भावना  से  प्रेरित  होकर  ही  काम  करते  राज  सरकार  का  दृष्टिकोण  मजदूरों

 के  पक्ष  में  बदलता  है  तो  मैं  कह  सकता  हुं  कि  मजदूर  भी  are  देशभक्ति  की  भावना  सें  प्रेरित  हो  कर

 पूरे  समाज  की  उन्नति  करने  के  लिये  तैयार  है  कौर  हमेशा  तैयार  रहेगा  ।  अगर  राज  राष्ट्रीय उन्नति

 की  भावना  को  लेकर  सारे  काम  किये  जायें  तो  मुझे  कोई  वजह  नहीं  मालूम  होती  कि  हमारी  पंचवर्षीय

 योजना  सफल  न  हो  झर  हम  जो  उत्पादन  बढ़ाना चाहतें  हैं  उसमें  हम  कामयाब न  हों  |

 fat पी०  ato  बोस  :
 श्रम  मंत्रालय  क  प्रतिवेदन  से  स्पष्ट  प्रकट  होता है

 कि  विभिन्न  प्रकार  के  उद्योगों  और  परियोजनाओं  के  विकास  के  परिणामस्वरूप  श्रम  मंत्रालय  का

 दायित्व  अत्यधिक  बढ़  गया  शरर  यह  उत्तरदायित्व  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  परियोजनाओं

 की
 कार्यान्वित  की  दृष्टि  से  att  भी  बढ़  गया  है

 ।

 श्रम  मंत्रालय  ने  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिये  बहुत  से  विधान  तथा  नियम  बनाया  हैं  ।  मैँ  उनके

 सम्बन्ध  में  और  कुछ
 न

 कह  कर  कवल  यही  कहूंगा  कि  सरकार  उन  विधानों  तथा  नियमों  को

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  श्री  पी०  ato  बोस  ]

 शीघ्र  कार्यान्वित  करने  का  प्रयत्न  नहीं  तो  श्रमिकों  के  मन  पर  इसका  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  । g
 सरकार  से  मेरी  ora  है  कि  वह  श्रमिकों  के  कल्याण  सम्बन्धी  विधानों  a  योजना  परों  को  झोर  ध्यान

 जो  उसने  बनाई  हैं  ।  इन  सब  विधानों  व  योजनाकारों  को  गया  शोध  कार्यान्वित  किया  जायें  ।

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  हूँ  कि  श्रम  मंत्रालय  ने  रिक्शा  चलाने  को  समाप्त  कर  देने  के  प्रश्न  को

 लिया हैं  ।  इसके  सम्बन्ध  में  सदस्यों  में
 मत

 भेद  परन्तु मैं  समझता  हूं  कि  इस  बारे  में  हमने  पहलें ही
 निर्णय  कर  लिया  था  कि  यह  काय  एक  अपमानजनक  कायें  है  पर  इसे  शोध्य  ही  समाप्त  कर  दिया  जाये  ।

 परन्तु  हम  इस  बात  को  भूल  नहीं  सकते  कि  देव  के  लाखों  लोग  इस  व्यवसाय  के  द्वारा  अपना  और  अपने

 परिवार  का  पोषण  कर  रहें  ह  ।  इसलिये  सरकार  ने  as  बहुत  wear  fasta  किया  है  कि  इसे  धी  रे-धी रे

 समाप्त  किया  जायें  ताकि  इससे  छूटने  वालें  लोगों  को  किसी  भरोसा  काम  में  लगाया  जा  सके  ।

 हाल  ही  में  नदी  घाटी  योजनाओं  में  काम  करने  वाले  शभ्रनेको  लोगों  को  छंटनी  में  निकाल  दिया

 गया हूँ  ।  वे  लोग  वहां  पर  पिछले  सात  श्राठ  वर्षों  से  काम  कर  रहे  कर्ब  बेचारे  बेकार  होकर

 जिन्दगी  के  भार॑  को  ढो  रहे  हैँ  ।  श्री  उनकी  स्थिति  पर  सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टि  से  विचार  किया  कौर

 इस  प्रकार  सें  छंटनी  में  प्राय  हुये  लोगों  को  फिर  से  काम  में  लगाने  के  उद्देश्य  से  योजना  मंत्रालय  और

 श्रम  मंत्रालय  के  बीच  एक  समन्वय  समिति  बनाया  जाये  |

 अरब  मैं  उद्योग  में  विद्यमान  कुछ  बुराइयों  की  चर्चा  करना  चाहता  हूं  ।  उन्हीं  बुराइयों के  कारण

 ही  तो  मजदूर  प्रगति की  झोर  अग्रसर  नहीं हो  पा  रहे  हूं  उन  बुराइयों में  at  प्रथम है  दाराब

 पीना  ।  फिर  उसी  शराब  पीने  से  उत्पन्न  होने  वाली  दूसरी  बुराई  हूँ  जुमना  खेलना  ।  कौर फिर  तीसरी

 बुराई है  भयंकर  रोग  जिन्हें  हम  सामाजिक  रोगਂ  कह  सकते  है  ।  कुछ  वर्ष  पूर्व  इन  रोगों  की

 स्थानीय  तौर पर  जांच  की  गई  थी  प्रौढ़  यह  बताया  गया  था  कि  इन  रोगों  का  वास्तविक  कारण

 यह  हँ  कि  मजदूरों  को  श्रीवास  सम्बन्धी  इतनी  सुविधायें  नहीं  दी  जाती  हूँ  कि  बे  अपने  परिवार  को  अपने

 पास ला  सकें  at  इसीलिये  वे  प्रश्न  समपत्ति  के  लिये  बेस्याश्रों के पास के  पास  जाते हूँ  शौक  प्रकार के

 रोग  मोल  ले  लेते  हैं  ।  इसलिये  सरकार  से  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  वह  देश  के  सभी  उद्योगों  के  मजदूरों  में

 विद्यमान इन  सभी  रोगों की  शअ्रच्छी  प्रकार से  जांच  करे  प्रौढ़  उन्हें  दूर  करने  का  प्रयत्न  करे  ।

 एक  तौर  बात  यह  हैँ  कि  औद्योगिक  क्षेत्रों
 के इन  मजदूरों  का  वहां  के  दुकानदार  शोषण  कर  रहे

 हूँ  ।  वे  प्रत्येक  वस्तु  का  मूल्य  भी  अधिक  लगाते  हैं  कौर  चीज़  भी  घटिया  देते  इसलिये  मेरा यह  सुझाव

 है
 कि

 श्रमिकों  को  स्वयं  ही  अपने  सहकारी  भण्डार  बनाने  को  प्रोत्साहित  किया  जाये  ताकि  वें  उन  सहकारी

 भण्डारों  से  प्रत्येक  च्  कम  मुख्य  पर  तथा  बढ़िया  किस्म की  प्राप्त कर  सकें  ।

 यदि  इन  दो  बातों  की  झोर  ठीक  प्रकार  से  ध्यान  दिया  जाये  तो  मैं  समझता  हूं  कि  मजदूर  aa

 प्रत्येक  दृष्टिकोण से
 प्रगति  करना  प्रारम्भ  कर  देंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैँ  श्रम  मंत्रालय  के

 अनुदानों  की  मांग  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्रम  मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्न  मांगों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  चुने  हुये  कटौती

 प्रस्ताव
 निम्नलिखित  हैं  :

 ———

 संख्या  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्या

 \go  ३  से  ५०८,  KOE,  ५११  से  ४२०,  १११० से  R284,

 ११४०  से  ११४२,  ११५६  से  ११६१

 98  RRO,  १११६,  eaeu)

 ७२  eees

 15  दे  RUvR

 मूल  wast  में



 १०  PeUg  श्रनदानों की  मांगें  २१११

 नाााएएएएएयएएअए

 to  पाय  अतत त  किये गये

 माग  करौती  राशि

 समस्या
 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  शिविर

 में  )

 go  बीरेन  दत्  त्रिपुरा  में  अखिल  भारतीय  ट्रेंड  यूनियन  oo

 कांग्रेस संघ  का  दमन  | पश्चिम

 १90  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  के  चाय  के  मजदूरों  को  लाभांश  १००

 देने  के  निर्णय  को  कार्यान्वित करने

 की  झ्रावइ्यकता |

 90  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  कूं  चाय  बागान  को  वहां  के  १००

 कर्मचारियों  के  लिये  गह-निर्माण  के

 लिये  भ्राता-ऋण देने  की

 इसका |

 1५०  श्री  बीरेन  दत्त  अगर तल्ला में  रिक्शा  चलाने  वालों  के  १००

 लिय oh  ga  स्टार  बनाए क

 भ्रगरतलला

 त्रिपुरा  को  सहायता  देने  को

 यकता |

 90
 श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  के  बीड़ी  के  कारखानों  के  १००

 मियाँ  को  कम  चा  रियों  के  लिये

 निर्माण  के  लिये  mara  ऋण  देनें

 की  झ्रावश्यकता |

 go  श्री  बीरेन  दत्त  पूरा  के  चाय  बागान  को  वहां  पर  १००

 कल्याण  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये

 सहायक  भ्रनदान  देने  की

 दिखता |

 १8०  श्री  बीरेन  दत्त  अ्रगरतलला  नगरपालिका  को  हरिजनों  १००

 के  लिये  मकान  बनाने  के  लिये

 दान  देने  की  शभ्रावइयकता |

 oo  श्री  बीरेन  दत्त  राजकीय  fara  सम् भरण  समवाय  १००

 श्रगरतल्ला
 की  स्थिति  को

 कृ  लिये  धन  देनें की पु
 ने

 अनावश्यकता |



 RVW  अनुदानों  की  मांगें  १०  Res

 उपाध्यक्ष  Helea
 ||

 साग
 प्रस्तावक

 कटौती  राशि

 सख्या
 —-»  ——

 \o  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  में  एक  समझौता  बोर्ड  स्थापित  १००

 करनें  की  अवस्यकता |

 Bo  श्री  रेन  दत्त  श्रम  विभाग  को  वेतन  झदायगी  न  करने  १००

 के  मामलों  में  स्वामी  को  सम्मन

 भेजने  का  afar  सौंपन  की

 अनावश्यकता  |

 00  १०० त्रिपुरा  में  बेकार  व्यक्तियों का  नियमित

 रूप  से  पंजीयन  प्रारम्भ  करने  की

 आवश्यकता  |

 30  वीरेन  hal  त्रिपुरा  में  बीडी  बनाने  वालें  मजदूरों  १००

 की  मजूरी  क्रम  को  पुनरीक्षित

 करने  की  श्रावइ्यकता |

 १8०  श्री  तुषार  चटर्जी  सभी  कर्मचारियों  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  200.0

 न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने  की

 झावइयकता |

 90  १०० श्री  तुषार  चटर्जी  देश में  सभी  कृषि  श्रमिकों के  लिये

 तम  मजूरी  अधिनियम  को  शीघ्र

 ही  कार्यान्वित  करने  की

 यकता  |

 490  श्री  तुषार  चटर्जी  विभिन्न  उद्योगों  के  कर्मचारियों  के  १००

 लाभांश  सम्बन्धी  दावों  की  मान्यता

 के  लिये  शीघ्र  ही  विधान  बनाने  की

 अ्रावइयकता  |

 190  श्री  तुषार  चटर्जी  छूटने  की  रोकथाम के  लिये  उचित  १००

 विधान  बनाने  की  झ्ावइयकता

 औद्योगिक श्रमिकों  को  सम्बन्धी  १०० 130

 की  अ्रनिवार्य  व्यवस्था

 के  लिये  उचित  विधान  बनाने  की

 झ्रावश्यकता  |

 १०० \go  श्री  तुषार  चटर्जी  बीड़ी  उद्योग  पर  फैक्टरी  अधिनियम

 को  उचित  रूप  से  लागू  करने  की

 ग्रा वश्य कता |



 मिलवा  1  Xo  FeRg.  wera की  मांगें  २११३

 णणप्णााााााााएााव

 साग  कटौतो  राशि

 सख्या
 कटौतो  प्रस्तावक  कटौती  आधार

 (  रुपयों  में
 लिन क

 190
 श्री  तुषार  चटर्जी  लाख  उद्योग  में  arf ant  क  लिये  उचित  १००

 कल्याण  उपायों  की  श्रावयदकता  |

 \go  श्री  तुषार  चटर्जी  लाख  उद्योग  जीविका  विशेष  के  १००

 कारण  उत्पन्न  रोगों  से  बचाव

 उपाय  करने  को  आवश्यकता  |

 yo
 श्री  तुषार  चटर्जी  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अघिनियम  के  १००

 अधीन  कर्मचारियों को  दी  जाने  क

 लिये  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाओं

 का  अच्छा  प्रबन्ध  करने  की

 रास्ता |

 yo  पटसन  उद्योग  के  वैज्ञानिक  की  जांच  १०० श्री  तुषार  चटर्जी
 करने  को  आवश्यकता  |

 0.0  श्री  तुषार  चटर्जी  कामिक  संघों  को  प्रोत्साहन  देने  की  १००

 |

 Wo
 श्री  तुषार  चटर्जी

 सरकार की  श्रम  नीति  ।  १०0०

 ह  क  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  मालिकों  द्वारा  कार्मिक  संघों  का  १००

 )  ज्ञात  feat  जाना  |

 go  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  सरकारी  कर्मचारियों  को  कार्मिक  संघों  १००

 के  अधिकार -  देनें
 को

 ग्रा वस् यकता  |

 90.0  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिये  १००  १००

 रुपये  की  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित

 करने  की  शझ्रावस्यकता  |

 \go  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  कर्मचारियों  को  लाभांश  देने  की  2oo

 आवश्यकता

 190  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  कर्मचारियों के  लिये  मकानों  की  कमी  १०७

 190  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  ।  १०० श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती

 \99  श्रीमती रेण
 चक्रवर्ती  बाणन  श्रम  १९१४१  का  tee

 कार्यकरण  |



 RR  अनुदानों की  मांगें  १०  १९४५६

 कटौती  राठी मांग  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार
 सख्या  में )

 190
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  मालिक-मजदूर  समझौता  व्यवस्था  १००

 की  असफलता

 190  मंत्रालय  में  पिछड़े  हुये  वर्गों  की  जनसंख्या
 ५

 Roo

 के  अ्राधार  पर  नौकरी  देने  म

 असफलता  |

 190  श्री  जून  बी०  चौधरी  भारतीय  खड़गपुर  १००

 (  में  प्रयोगशालाओं के  सहायकों की

 प्रतिष्ठा वेतन  क्रम  ।

 00  श्री  एन०  बी०  चौधरी  मिदनापुर  जिले  में  चावल  की  मिलों  के  foo

 कर्मचारियों  की  की  रात  |

 90  १०० श्री  एन०  बी०  चौधरी  मिदनापुर  ज़िले  में  कोलाघाट  में  लकड़ी
 चीरने  के  कारखाने  के  कर्मचारियों

 की  सेवा  की  ।  .

 १9  १०० श्री  एन०  बी०  कर्मचारियों को  अधिक  समय  काम

 करने  का  भत्ता
 |

 190  श्री  एन०  बी०  सरकारी  उपक्रमों  में  कार्मिक  संघों  के  १००

 अधिकार  |

 9०0  श्री  एन०  बी०  चौधरी  मोटर  परिवहन  कर्मचारियों  की  सेवा  200

 की  ad  |

 ७  ऐ  श्री  देवगन  बड़ा  जमदा  क्षेत्र  में  खानों  में  काम  करने  १००

 (  वाले  श्रमिकों  तर  मालिकों  के  बीच

 अच्छे  सम्बन्ध  स्थापित  करने  की
 सुचित  afer  जातियां

 आवश्यकता |

 98  श्री  देवगन  बड़ा  के  आसपास  खानों  के  200

 क्षेत्र  में  सड़कों  की  देखभाल  |

 ७१  श्रीमती buy  चक्रवर्ती  ..  खानों  में  सुरक्षा  विनियमों  के  उल्लंघन  ०

 200
 ७१  श्रीमती  रेणु

 चक्रवर्ती  ..  खान  अधिनियम के  उल्लंघन  के  लिये

 भयोत्पादक  दण्ड  तथा  भ्र भि योजन

 की  अपर्याप्ति ।



 १०  १९५६  अनुदानों  की  मांगें  २११५

 मांग  कटौती  राशि
 कट ठो तो  प्रस्तावक  कठौती  आघार

 संख्या  रुपयों  मे ं)

 WR  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  कोयले  की  खानों  में  काम  करने  बालों  '  ऐ

 के  लिये  गृह-व्यवस्था  तथा  अन्य

 सुविधाओं की  कमी  |

 ७३  श्री  बूवराघस्वामी  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  भ्रष्टाचार  को  oo

 रोकने की  झावइयकता  I

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  आबिद  चली  :  राज  काफी  हिन्दी  में  हुए  हैं  श्र  मेरे  सीनियर  कुलीन

 देसाई  साहब  अंग्रेजी  में  इसलिये  मै
 हिन्दी में

 बोलने  की  इजाजत  चाहता  हूं  ।

 में  यह  कर  रहा  था
 कि

 मुझे  खुशी  इस  बात  की  है
 कि

 श्रम  मंत्रालय  के  काम  के
 सम्बन्ध  में

 कोई  विरोध या  ऐतराज  नहीं  पाया  गया  ।  यों  तो  विषय  सामने  है  भ्र ौर  इस  पर  कुछ  कहना  चाहिये 1

 माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  वहू  बहुत  जरूरी
 भी  था  ।

 जहां  तक  हो  सकेगा  उनकी  सूचनाओं के

 ऊपर  करने  की  कोशिश  की  जायेगी  |  लेकिन  में  यह  कह  रहा  था  कि  aga  विरोध  नहीं  हुमा  |  इस

 से  खल्ली  हुई  लेकिन  संतोष  नहीं
 |  माननीय

 सदस्य  यह
 भी

 समझ  रहे  है  कि  जितना  हम  कर  सकते  थे

 उतना  करने  की  कोशिश  की  गयी  है  ।  बहुत  किया  है  पर  उससे  बहुत  ज्यादा  करना  है  ।  यह  हम  भी

 मानते  हैं  ।  अभी  शास्त्री  जो  ने  फरमाया  है  कि  हमको  सन्तोष  हो  जाया  करता  है  ।  लेकिन  यह  बात  सही

 नहीं है  ।  मैं  आ  चुका  हूं  कि  हमको  संतोष  नहीं  होता  है
 ।

 जितना  यह  बड़ा  काम  है  कौर  जितनी

 समस्यायें हैं  उनका  हमको  पुरा  ख्याल  है  र  उनके  लिये  कोशिश  तो  जारी  रहनी ही  चाहिये  ।

 यहां  पर  जो  बातें  कही  गयी  हैं  उनके  बारे  में  थोड़ा  भ्रम  कर  देना  चाहता हूं  ।  खास  तौर  से  मैं  रियल

 वेज  के  बारे  में  रजें  करना  चाहता  हूं  ।  इसके  बारे  में  श्री  तुषार  चटर्जी  साहब  ने

 झर  शास्त्री  जी  ने  भी  फरमाया  हमारा  यह  मतलब  नहीं  है  कि  पहले
 ४०

 रुपये  मिलते  थे

 ६०  मिलते  हैं  इसलियें  हम  कहते  हैं  कि  रियल  वेज  मजूरी  )  बढ़  गयी  है  ।  शास्त्री जी  ने

 भी  फरमाया  था  कि  रियल  वेज  कितनी  पड़ी  है  जब  सन्  RESR  कौर  ४४  के  आंकड़ों  से  तुलना  की

 जाती है  सन्  RRXo  श्र
 ५४

 के  झांकड़ों  से  तो  मालूम  होता  है
 कि

 feast  वेज
 ४३  परसेंट

 )

 बढ़ी  है  ।  पांच  बरस  में  ४३  परसेंट  यानी  एक  बरस  में  ८६  परसेंट  इसके  मुकाबले  में

 सन्  ४३  झ्र
 ४४

 से  सन्  १९५०  ५४  में  उत्पादन  १४  परसेंट  बढ़ा है  देखें  कि  रियल  वेज

 ४३  पर  सेंट  बढ़ी  है  झर  उत्पादन  १४  परसेंट  बढ़ा  है  ।  यानी  fort  वेज  हर  साल  ८६  परसेंट  बढ़ी

 झर  उत्पादन  हर  साल  Q t  पर  सेंट  बढ़ा  |

 इसी  तरह  से  न  मालूम  किस  श्राधार  पर  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  काम  करने  वालों  की

 संख्या  कम  हो  रही  है  ।  १६३६ में  १६,  95,900  काम  करनें  वाले  सन्  Rexo  में  २४,०  ०,०००

 औसतन सन्  geyy F में  २५,£०,०००  वकार  फैक्टरी
 में  काम  करते  थे

 |
 इसके

 अलावा जो
 जो

 नये-नये  काम  हुए  हैं  जैसे  रिवर  वैली  प्रोजेक्ट्स  घाटी  योजना
 )  वगैरह

 उनमें
 भी  बहुत  बड़ी  संख्या

 में  मजदूर  काम  कर  रहे  हैं
 |

 माननीय  टंडन  जी  ने  जो  फरमाया  उसके  बारे  में  मैं  अज  करूं  कि  जब  वह  बम्बई  की  मिल  का  जिक्र

 कर  रहे  थे  उस  मुझे
 भी

 अपना  बचपन  याद
 पाया

 राज  से
 शायद  ४१ या  ४२

 वर्ष  पहले  में

 कानपुर की  एक  मिल  में  मामूली  मजदूर  की  हैसियत  से  काम  करता
 था  ।

 तोः  मैं
 माननीय

 टंडन  जी  से
 यह
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 [  श्री  आमिद  अली |

 अर्जे  करूंगा
 कि

 इस  चीज़
 को

 हम  भूल  तो  सकते  ही  नहीं  क्योंकि  इस  बारे  में  हमारा  प्रत्यक्ष  प्रभाव  है  ।

 उस
 जमाने  में  यह  होता  था  कि  सूरज  मिल  में  निकलता  था  कौर  मिल  में  ही  डूबता  था  ।  शौर  प्रौढ़  भी  जो

 कठिनाइयां  थी
 उनका  मैंने  प्रत्यक्ष  भ्रनुभव  किया  है

 ।
 उसके  बाद  ट्रेड  यूनियन  संघ  में  भी  काम

 किया  है
 |

 उसके  बाद  सन्  १५  से  सन्  PUG  तक  इसी  काम  में  रहा  हूं
 ।

 तो  उसका  जो  अ्रनुभव

 है  उसका  सदुपयोग  करने  की  कोशिका  हो  रही  है  ख्याल  यह  है  कि  संगठन  बहुत  मजबूत हुआ  है

 अर  राष्ट्र  की  स्वतंत्रता  के  बाद  होना  भी  चाहिये  था  ।  प्रौढ़  मजदूरों  को  उसका  फायदा  भी  पूरा  होना

 चाहियें  ।  देश  कीं  उन्नति  हो  यह  तो  जरूरी  है  लेकिन  कवल  उतने  से  तो  संतोष  नहीं  है  ।  देश  की  उन्नति

 के  साथ  ही  साथ  जितने  बाहरी  हैं  उनको  उसी  पैमाने  पर  उसका  लाभ  भी  होना  चाहिये  तभी  तो  देश

 की  उन्नति  सच्ची  उगलती  मानी  जायेगी  ।  इसी  चीज  को  श्रम  मंत्रालय  गवर्नमेंट  सामने  रखते  हैं  ।

 और  ऐसा  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  माननीय  सदस्य  श्री  सोमानी  जी  नें  जो  थोड़ी  सी  तारीफ  कर

 दी  उससे  हमारी  बहिन  सुभद्रा  जी  भड़क  गयीं
 ।

 लेकिन  इसकी  वजह  मालूम  नहीं  हुई
 ।

 हो  सकता  है
 कि

 कोई  शख्स जो  कि  उनसे  सहमत  न  हो  कहीं  पर  कह  दे  कि  नने  कल  आपने  फलां  काम  बहुत

 अच्छा  किया  थाਂ  तो  उससे  परेशान  होने  की  कोई  बात  नहीं  होनी  चाहियें
 ।

 लेकिन  श्रम  मंत्रालय का

 गतंव्य  क्या  है  उसमें  किसी  के  कुछ  कहने  से  HH  नहीं  भ्राता  है  ।  हमारा  मतलब  fas  इतना  ही  नहीं है

 कि  जब  कोई  मजदूर  संगठन  करें  झ्नौ प्र  स्ट्राइक  का  नोटिस  दें  तो  हम  वहां  पहुंच  जायें

 उनमें ग्रा पस में  समझौता  करा  दें  ।  यह  बात  नही ंहै  ।  हम  चाहते  हैं  कि  मजदूरों  का  संगठन  बहुत  मजबूत

 हो  ।  हम  चाहते  हैं  कि  उद्योग  बहुत  उन्नति  करे  पर  मजदूर  उद्योगपतियों  के  सम्बन्ध  बहुत  मीठे  हों

 जिससे कि  उद्योग  कौर  देश  की  तरक़्की  हो  ।  और  उस  की  तरक्की  में  मजदूरों  का  जितना  हक

 है  वह  भी  उनको  मिले  |  इसी  तरीके  की  कोशिश  हो  रही  है  ।

 रिक्शा  के  बारे  में  हमारे  मोहतरिम  टंडन  जी  ने  एक  पत्र  मुझे  भेजा  था  ।  में  नें  बड़े

 उत्साह  से  उसका  जवाब  दिया  और  मैँ  समझता  था  कि  टंडन  जी  उससे  खुद  होंगे  कि  हम  रिक्शा  चलाना

 बन्द  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  मुझे  यह  जानकर  ea  हुमा  कि  ae  इस  चीज़  को  जारी  रखना  चाहते

 हैं  ।  लेकिन  यह  तो  कोई  प्राचीन
 चीज

 नहीं  है
 ।

 यह
 अभी  हाल  ही  शुरू  हुई  है  जिस  तरह

 कि  उन्होंने रेल  का  जिक्र  किया  ।  यह  रिक्शा  तो  रेल  के  बाद  ही  नाया  है
 ।

 रेगे  कमेटी
 की

 रिपोर्ट  तो  माननीय

 सदस्य  नें  पढ़ी  होगी  ।  उसमें  लिखा  है  कि  जो  जवान  आदमी  रिक्शा  चलाते  हैं  उनकी  सात  से  लेकर  दस

 साल  की  उम्र  कम  हो  जाती  है  ।  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  इसको  रोकना  चाहिये
 ।

 लेकिन  हम  यह  नहीं

 कर  रहे  हैं  कि  ara  जो  लोग  रिक्शा  चला  रहे  हैं  उनको  रिक्शा  चलाने  से  एक  दम  रोक  दिया  जाये
 ।

 योजना  यह  है  कि  आगे  रिक्शा  के  लाइसेंस  न  दिये  जायें  कौर  प्राचीनता  आहिस्ता  रिक्शा  घटते  जायें  ।

 देश  में  बड़े-बड़े  काम  हो  रहे  हैं  ये  लोग  उनमें  लग  इस  तरह  की  हमारी  योजना है
 ।

 रेल  के  बारे  में  श्रानरेबिल  सदस्य ने  जिक्र  किया  कि  रेल  कीं  वजह  से  हजारों  लोग

 बेकार हो  गये  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  साढ़े  नौ  लाख  लोग  सीधे  रेलवे  में  काम
 भी

 तो  कर  रहे  हैं  शौर  इसके

 अलावा  दो-तीन  लाख  कौर  आदमियों  को  उस  सम्बन्ध  में  काम  मिला  हुआ  है  ।  गंदे  काम  के  करने  वालों

 का  यहां  पर  जिक्र  किया  गया  ।  उसके  बारे  में  मेरा  कहना  यह  है  कि  उत्तरप्रदेश  में  तो  पाखाना  साफ़  करने

 वालों  को  हलालखोर कहते  हैं  ।  वही एक  काम  ऐसा  है  जिसके कि  करने  वालों  को  हलालखोर  कहा

 जाता है  ।  इन  गंदा  काम  करने  वाले  भ्रांतियों  की  तरफ़  समाज  की  दृष्टि  में  तब  बदलाव  अघाया  जब

 गांधी  जी  ने  देशवासियों  को  ललकार  कर  कहा  कि  आप  wa  तक  जिसको  पत्त  समझते  वह

 तो  वास्तव  में  पावन  है  और  यह  आपकी  सरासर  भूल  है  जो  गंदगी  करने  वालें  को  तो  झाप  पावन  समझते

 हो  लेकिन  जो  गंदगी  को  साफ़  करने  वाला  है  उसको  आप  पत्त  समझते  इस  तरह  से  गांधी  जी  ने  समाज

 की  दुष्टि  में  तबदीली
 की

 |  अब  जहां  तक  उनके  द्वारा  यह  aa  किये  जाने  या  न  किये  जानें  का  ताल्लुक

 वह  न  हो  तो  अच्छा  ही  है-लेकिन  वर्मा  यह  काम  हुए  तो  चलेगा  भी  नहीं  |.
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 मोटरों  के  इस  देश  में  बाहर  से  मंगाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  जो  यहां  पर  कहा  उसके बारे  में  मैं

 उनको  बतलाना  चाहता  हूँ  कि  अरब  बाहर  के  देशों  से  मोटरों  का  मंगाना  काफ़ी  हद  तक  बंद  हो  गया  है

 हमारे  देश  के  भीतर  ही  मोटर  निर्माण  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 श्री  के०
 पी०  त्रिपाठी ने  ट्राइब्यूनल  के  सम्बन्ध  मे ंजो  देर  लगने  के  बारे  में

 फरमाया  देर  लगने  की  बाबत  कुछ  सरे  साहबान  ने  भी  फरमाया  है  तो  मैं  उन  साहिबान  को  बतलाना

 चाहता  हूं  कि  जहां  तक  धनबाद  में  केन्द्रीय  मजदूर  ट्राइब्यूनल  का  सम्बन्ध  वहां  पर

 vast  डिस्पोजल  निपटारा )  पांच  महीने  में  हो  जाया  करता  है  जब  कि  लखनऊ में  तीन  ही  मही  ने

 में  डिस्पोजल  gar  है  ate  इतनी  जल्दी  वहां  पर  डिस्पोज़ल  इसलिये  सम्भव  हो  सका  है  क्योंकि  वहां  पर

 ट्राइब्यूनल ने  थोड़े  ही  दिन  पहले  अपना  काम  दुरू  किया  है  शौर  चूंकि  उनके  पास  पेंडिंग  केसेज

 नहीं  थे  इसलिये  तीन  महीनें  के  अन्दर  डिस्पोज़ल  हो  सका  है  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  श्रम  मंत्रालय

 का  सम्बन्ध  कंसिलियेशन  लेबर  इंस्पैक्टर्स  एंड  रीजनल  लेबर  कमि दन र्स

 श्रम  निरीक्षकों  तथा  प्रादेशिक  श्रम  झ्रायुक्तों  )  को  हम  खुद  हिदायत  दे  रहे  हैं  कि  जहां  तक

 हो  सके  मामले  जल्दी  फ़ैसले  किये  जायं  प्र  केसेज  के  डिस्पोज़ल पर  कम  से  कम  लिया  जाय  ।

 मैं  मानता हूं  कि  बड़े-बड़े  केसेज  में  देर  होती  है  लेकिन  इसके  लिये  यह  कह  देना  कि  यह  तरीक़ा  ग़लत  है

 शौर  इसीलिये  यह  देर  होती  यह  बहुत  सही  नहीं  होगा  क्योंकि  लेबर  यूनियंस  की  माफंत

 काम  करने  से  भी  काफी  हमारा  उसमें  लग  जाता  है  कौर  तकते  देना  भी  पड़ता  है  ।  अब  तो  इसके

 लिये  नया  तरीक़ा  रहा  है  झर  उसके  बारे  में  एक  बिल  भी  सभा  में  पेशा  हो  चुका  है  ।

 श्री  चार  कार  शास्त्री
 :

 इस  सेशन  में  क्या  उस  बिल  पर  विचार  होगा
 ?

 श्री  आबिद  चली  :  यह  तो  माननीय  सदस्य  के  हाथ  में  है  ।  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है  हम  तो  चाहते

 हैं  कि  यह  बिल  are  ही  पास  हो  जाय  लेकिन  यहां  जो  कुछ  मामला  है  वह  श्राप  जानते  हैं  अर यह भी यह  भी

 जानते  हैं  कि  इसमें  क्यों  देर  लग  रही  है  ?  हर  एक  सवाल  पर  जो  कि  यहां  पेदा  किया  जाता  है  उस  पर

 विचार  करने  के  लिये  कुछ  घंटों  का  समय  निश्चित  किया  जाता  है  तौर  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  कि  यह

 माननीय  सदस्य  के  हाथ  में  है  कि  जब  यह  बिल  यहां  पर  विचार  के  लिये  हो  तो  इस  पर  कम  समय

 लें  ताकि  यह  जल्दी  पास  हो  जाय  प्रौढ़  यह  बिजनेस  एडवाइजरी कमेटी  मंत्रालय  समिति  )  के  हाथ

 में  है  कि  इस  बिल  को  हाउस  में  जल्दी  पेश  करवाये  ताकि  यह  बिल  जल्दी  से  जल्दी  पास  हो  जाय  मैं

 समझता  हूं  कि  इस  बिल  क  पास  हो  जाने  से  बहुत  सी  बातें  जिनका  कि  जिक्र  किया  गया  देर  वगैरह

 वह  खुद  बखुद  टल  जाती  हैं  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  इसका  जिक्र  किया  था  कि  एक  हजार  रुपया  या  कुछ  थोड़ा-सा  दंड  ऐवार्ड

 के  ठीक  तरह  से  अमल  न  करने  के  लिये  हो  जाता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  शायद  उस  बिल  की  दफा

 १०  को  तरफ  गौर  नहीं  किया  है  जो  कि  बिल  यहां  पर  पेश  किया  जा  चुका  है  भ्रौर  जिसमें कि  ६  महीने

 तक  की  सज़ा  की  व्यवस्था  रखी  गई  है  कि  भ्रमर  मैनेजमेंट  कोई

 ऐवान

 वगैरह  पर  ठीक  से  कमल

 न  करे  तो  उसको  ६  महीने  की  सजा  हो  सकती  जुर्माना  भी  हो  सकता  है  या  सजा  जुर्माना  दोनों  भी

 हो  सकते  जैसा
 भी

 कोटे  फैसला  करे
 ।

 इन  हालात  में  मुझे  उम्मीद है
 कि  अब  कोई  शिकायत  की

 गुंजाइश  नहीं  रहती  है  ।

 जहां तक  डी०  वी०  सी०  में  रिट्रैंचमेंट  )  का  ताल्लुक  उसके  मुताल्लिक  एक  सदस्य

 ने  फरमाया  कि  इसके  बारे  में  खाता  खुलना  था  जिसके  कि  मार्फ़त  यह  काम हो  ।  मैँ  बतलाना

 चाहता  हूं  कि  हमने  यह  काम  शुरू  कर
 दिया  है  झर  एक  बहुत  सीनियर  अफ़सर

 मुक़र्रर  कर  दिया  मया  है  जो  कि  देखता  रहेगा कि  कहां-कहां  नया
 काम  होने  वाला  है  कहां-कहां
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 ay  |
 [  थ्रो  जाविद  a  सा

 के  लोग  बेकार  होनें  वाले  हैं  सनौर  जहां  नया  काम  शुरू  होने  वाला  वहां  के  लिये  उस  जगह  जहां  कि

 काम  खत्म  हो  रहा  जो  काम  करने  वाले  उधर  जाना  चाहते  हैं  पहले  उनको  लिया  अलबत्ता

 अगर
 वह  उस  नये  काम  पर  नहीं  जाना  चाहते तो  मजबूरी हैं ग्र  जो  काम  नया  हो  रहा  है  उसमें  योग्य

 आदमी  पुराने  काम  करने  वालों  में  नहीं  मिल  सकते  हैं  तो  नये  श्रादमी  रखे  जायेंगे  कौर  मैँ  समझता  हूं

 कि  इस  तरह  की  व्यवस्था  से  काफो  माननीय  सदस्यों  को  संतोष  होगा  ।

 एम्पलाइज  स्टेट  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  राज्य  बीमा  के  बारे  में  मज़दूरों
 को

 कुछ  नहीं  देना  यह  जो  सुचना  श्राप  देते  यह  बिलकुल  भ्रनुचित  है  प्रौढ़  यह  कहना कि

 इस  स्टेट  इंश्योरेंस  कारपोरेशन के  खाने  से  मजदूरों
 को  मुफ्त  दवा

 मिलती  यह  भी  बात

 बहुत सच  नहीं  है  ।  यह  मैँ  मानता  हुं  कि  थोड़ी  जगहों  पर  किसी-किसी  इक्के-दुक्के  कारखानों  में  रोज़मर्रा

 की  मामूली  दवाइयों  को  देने
 की

 सहूलियत  रही  इस  तरह  की  सहूलियत  शायद  बहुत  से  कारखानों

 में  रही  होगी  लेकिन  जहां  तक  कि  अस्पताल  का  ताल्लुक  )  यानी  जहां  तक  कि  अस्पताल

 में  रोगी  को  रखने  व  इलाज  करने  का  ताल्लुक  इस  तरह  की  व्यवस्था  पहले  नहीं  थी  ।  एम्प्लाईज़  स्टेंट

 इंश्योरेंस  कारपोरेशन  के  बनने  के  बाद  से  मंहगी  से  मंहगी  दवा  जो  किसी  करोड़पति  को  मयस्सर  (  उपलब्ध  )

 हो  सकती  वह  सब  कीमती  से  कीमती  दवाएं  मज़दूरों  को  हस्व  ज़रूरत  दी  जाती  हैं  कौर  इसके  अलावा

 मजदूरों  को  इस  स्टेट  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  की  माफंत  बैनिफिट  भी  मिलता है  ।

 ख्याल  यह  है  कि  थोड़ा-सा  चंदा  जो  इसके  लिये  उनसे  लिया  जाता  है  उसके  मुक़ाबले  में  जो  उनको  फ़ायदा

 हासिल  होता  है  वह  बहुत  ज्यादा  होता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 वे  माननीय  सदस्य  खुद  भी  इस  चीज

 को  मानते  होंगे  क्योंकि  कारपोरेशन  से  उनका  सम्बन्ध  लेकिन  इस  पर  भी  मालूम  नहीं  उन्होंने  इसकी

 बाबत ऐसा  क्यों  कहा  मुझे  तो  उनकी  बात  को  सुनकर  जरा  ताज्जुब  हश्र

 श्री  कार  करार  शास्त्री  :  क्या  यह  मेडिकल  बैनिफिट  फैसिलिटी  की  सुविधायें )

 उनकी  फैमिली  )  पर  भी  लागू  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  आबिद  wet  :  जी  वह  भी  होगा  यह  सहूलियत  मेडिकल की  उनकी  फैमिली  को

 भी  दी  जायगी ।

 मैं  दूसरी  बात  यह  कहू  रहा  था
 कि

 कई  जगह  से  इस  बात  की  मांग  जाती  है
 कि

 एम्प्लाईज  स्टेट

 कारपोरेशन का  काम  वहां  पर  जारी  किया जाय  कुछ  समझ  में  नहीं  जाता
 कि

 उसी  ग्रुप  के
 लोग

 जिस  ग्रूप  के  कि  माननीय  सदस्य  उस  गरुप  के  लोग  उस  बात  की  मांग  करते  हैं
 कि

 जहां  इसको

 जारी  नहीं  किया  गया  है  वहां  भी  इसको  जारी  किया  जाय  ae  दूसरी  तरफ  हम  देखते  हैं  कि  जहां  पर  यह

 जायज़  )  है  वहाँ  के  लिये  कहते  हैं  कि  मज़दूरों  को  यह  पसन्द  नहीं  यह  दोनों  बातें  कैसे  साथ-साथ

 चल  सकती हैं  ?  जहां  इस  तरह  की  कारपोरेशन  नहीं  वहां  के
 लियें

 नाराज़गी  जाहिर  करते हैं

 कि  वहां  पर  क्यों  नहीं  राई  जहां  रायज  है  वहां  के
 लिये  कहते हैं  कि  यह

 चीज़  नामुनासिब  यह

 दोनों  बातें  एक  साथ  नहीं  चल  सकतीं

 श्री  सिहासन  सिह
 :  जहां  पर  यह  स्कीम  वहां

 से  बिक अ्रापक  पास  इस  सम्बन्ध  में  क्या  रिपोर्टे  art  हैं
 ?

 श्री  आबिद wat  :  यह  स्कीम  जहां  पर  लागू  है  वहां  से  मज़दूर  इस  सहूलियत  से  बहुत  हैं  प्रौढ़

 जो  दवाएं  उनको  सिलती  है  कौर
 जो

 डाक्टरी  सहायता  उनको  मिलता ही  हैं  उससे  बहुत  खुश  हैं  कौर  उन

 जगहों  पर  जहां
 कि

 कभी  यह  स्कीम  चालू  नहीं  हुई  है  वहां  के  मज़दूरों  को  चूंकि  यह  मालूम
 हो

 गया
 है

 कि

 यह  स्कीम  जगह  चालू  है  कौर  कितनी  फायदेमंद  है  इसलिये  उनकी  तरफ  से  मांग  श्रीमती  है  कि  इस

 स्कीम  को  उनके  यहां  *भी  लागू  किया  जाय  ।  लेकिन  में  इससे  भी  इन्कार  नहीं  करता  कभी-कभी

 waa  आवाज़  इस  स्कीम  के  विरोध  में
 भी

 उठ  जाती  है
 ।
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 जूट  मिलों  में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  की  बेकारी  के  बारे  में  भी  यहां  पर  जिक्र  किया
 गया  |  जहां  तक  इस  सम्बन्ध में  wast  का  ताल्लुक  उसके  अनुसार  सन्  2EYR ३  में २
 ४८

 हज़ार  मज़दूर  काम  करते  सन्  ५४  में  २  ४७  हज़ार  att  सन्  ४५५४५ में  भी  २

 ४७  हज़ार  मजदूर  काम  करते  थे  तो  इन  दो  वर्षों  के  झ्रांकडों  को  देखते हए  %3  ५४  में  एक  हजार

 का  फल  ५४,
 ५४

 में  वही  २  Wo  हज़ार  मजबूर  काम  कर  रहे  हैं

 १६५१,  4%  में  कितने  थे  कितने  आदमी  उस  समय थ्रो  रामानन्द दास  (

 निकाले  गये  ?

 को  uae  चली  :  उस  ज़रूर  कमी  की  गई  लेकिन  मैं  तो  पिछले  साल की  बाबत  कह

 रहा  था
 ।  क  कै  केक  के

 श्री  रामानन्द दास  :  सन्  रब
 में  उपमंत्री

 महोदय को  मालूम  होना  चाहिये  कि  १४  हजार

 दमी  निकाले  गये  ।

 श्री  श्राबिद  weft  खर जो  ये  बातें तो  ५१,  ५२  में  हुई  थीं  प्रौढ़  अब  तो  हम  सन्  १९५६  में

 हैं मं सन  REY?  ५४  कौर ५५  को  बावत  कह  रहा  हुं  ।  अरब  मैं  बढ़ता  हुं  श्र  दूसरे  प्वाइंट  )
 को  लेता  हूं  ।  जहां  तक  माइंस  में  ऑक्सीडेंट्स  में  दुर्घटनाओं  )  काਂ  सवाल  उसके  बारे  में  हमने  यह

 तो  कपिला  कर  ही  दिया  है  कि  इस  काम  के  लिये  ३६  श्र  इंस्पैक्टर्स  रखने  हैं  ताकि  जल्दी  से  जल्दी  जांच  हो

 सके  लेकिन  जहां  तक  कि  कुछ  मेम्बर  areas  नें  यह  जिक्र  किया  है  कि  माइंस  में  ऑक्सीडेंट्स  बढ़ते  जाते

 यह  वात  सही  नहीं  है  ।  में  श्रापਂ  को  आंकड़े  द  ।  सन्  १९४५१ में  ow  थे  |  एक  हजार  मजदूर  काम  करते

 उन  के  भ्राता  पर  यह  लिया  गया  एक  हजार पर  "gle  डेट्स (  )  ae ©  में  १  हुई  ।  इस

 का  कारण  यह  था  कि  उस  जमाने  में  जो  माइन्स  उसके  पहले  स्टेट्स  (  राज्यों  )  में  थीं  वह  इस में  शामिल

 नहीं  जसे  हैदराबाद  वगेरह  ।  उन्हीं  के  शामिल  होने  की  वजह  से  यह  नम्बर  बढ़  गया  लेकिन

 १९५३  में  वह  "६५  रह  गया  शर  2EYY  में  न्यूटन  चिकली  की  वजह  से  9X  हो  गया ।  gays  में  "६६

 ड्रेस  हई  |  लेकिन  ed  ५६  में  झमलाबाद  का  नम्बर  शामिल  किया  गया  है  ।  इन  की  तलना

 में  हम  परदेशों  के  देखें  जो  कि  हम  से  ज्यादा  ०  बढ़े  हुए  समझे  जाते  हैं  तो  मालम  पड़ेगा  कि

 अ्रास्टिया में  न्यूजीलैंड में  ey  इटली  में  '€  १,  फ्रांस में  '£  ५,  जापान में  ev  साउथ

 में  कैनेडा में  ans  लेकिन  इन  के  मुकाबले  में  हिन्दुस्तान  में  हजार  पर  र ए  "६४५  हैं  ।  इस  से

 सन्तोष  होना  चाहिये  कि  श्राप  की  माइन्स  डिपार्टमेंट  का  काम  बहुत  सन्तोषजनक  है  ।

 श्री  श्राल्तेकर  सतारा :  इंग्लैंड  रोक  प्रक्रिया  में  क्या  फिरसे  (  संख्या यें संख्या यें )  &  ?

 श्री  आबिद  चली  :  य०  कण  में  हिन्दुस्तान  क  बराबर  ही  हैं  यानी  q4  यूनाइटेड स्टेट्स

 अमरीका  राज्य  में  Rvs  ।  लेकिन  में  यह  श्रजें.कर  रहा  था  कि  इस  से  भी  हमें

 सन्तोष  नहीं  है  ।  हमारी  माइन्स  में  एक्सीडेंट  (  दुर्घटनायें  )  बन्द  हो  जानें  यह  सब  लोग  चाहते

 लेकिनਂ  यह  बन्द  नहीं  हो  जब  तक  माइन्स  चलती  हैं  तब  तक  ऑक्सीडेंट्स  जरूर  होंगे  ।  परन्तु

 हमारा  डिपार्टमेंट कोशिश  करता  है  कि  ऑक्सीडेंट्स कम  से  कम  हों  भर  उन
 की  भयंकरता  कम  हो

 ।

 कोशिका यही  की  जा  सकती  है  ।

 एक  साहब  ने  लेबर  ऐपेलेंट  ट्राइब्यूनल  अपीलीय  के  बारे  में  जिक्र  किया

 लेकिन  वह  जा  ही  रही  हैं  ।  शायद  सुभद्रा  बहन  ने  कहा  है  कि  लोगों  को  लखनऊ  जाना  पड़ता

 है  ।  लेकिन  मैने  इस  बारे  में  काफी  लिख  दिया  हैं  प्रौढ़  we  लेबर  एपेलेट  ट्राइब्यूनल  खुद  दिल्ली

 पंजाब  जायेंगी  जाती  हैं  ।  बम्बई  लेबर  ऐपेलेट  ट्राईब्यूनल  सौराष्ट्र  में  भी  हा  करेगी  और
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 [ att  झ्राबिद  चली ]

 मद्रास  की  लेबर  ऐपेलेट  ट्राइब्यूनल  कोचीन  ट्रिवेन्ड्रम  ate  बैंगलोर  गई  थी  |  उनको  यह  कह  दिया  गया

 है
 कि

 जहां  केसेज  ज्यादा  कम  से  कम  बारह  हों  या  अगर  एक  भी  हो  तो  महत्वपूर्ण  हो  जिस  में

 कुछ  दिन  लगें  तो  वहां  जाया  करे  भर  वहां  अपीलें  सुना  करें  |  मगर  यह  नहीं  हो  सकता  है  कि  एक  छोटी

 सी  भ्रमित  हो  जिस  में  चार  घंटों  का  ही  काम  या  एक-दो  दिन  का  काम  तो  भी  वह  सब  जगह

 घूमा  करें  ।  यह  सम्भव  नहीं  है  ।  जहां  पर  पांच  या  सात  भ्र पी लें  होंगी  वहां  वह  जायेगी  ।  दिल्ली  में  उस

 का  ara  मुश्किल  था  क्योंकि  यहां  रहने  भर  कोर्ट  के  लिये  मकान  नहीं  मिलता  है  ।  पंजाब में  भी  जगह

 नहीं  इसलिये वहां  नहीं  जिसकी  ।  यह  मजबूरी  हो  गई  |

 श्री  डी०
 पी०

 शर्मा  (  पंजाब  में  तो  बहुत  जगह  हैं  ।

 श्री  आबिद  चली  :  जगह तो  बेहुत  है  और  दिल  भी  बड़ा  लेकिन  उस  का  उपयोग  नहीं  हुश्न

 तो  मेँ  क्या  करूं
 ?

 जनता  से  व्यवहार  का  जिक्र  किया  गया  था  ।  हमारे  कंसिलिएशन  आफिसर्स के  दफ्तरों

 में  प्र  एम्प्लॉयमेंट  एक्सचेंज  में  इस  बारे  में  काफी  ध्यान  दिया  गया  है  कौर  कर्मचारी  कौर  अफ़सरान

 सब  बहुत  प्रेमपूर्वक वहां  पर  व्यवहार  करते  हैं  |  लेकिन  कभी  कोई  शिकायत  मुमकिन  हो  सकती  है  ।  यह  तो

 में  नहीं  कह  सकता  कि  सब  जाने  वाले  प्रदेश  हैं  या  सब  जाने  बाले  खराब  है  या  तमाम  काम  करने  वाले

 ही  बद्ध  या  खराब  हूं  ।  लेकिन  कोशिश  ही  हमारी  यह  हो  सकती  है  कि  कभी  कोई  खास  बात  हो  जाय  जिस

 के  बारे  में  कोई  महत्व  की  शिकायत  हो  तो  उस  पर  ध्यान  दिया  जाय  |  अगर  कोई  ऐसी  शिकायत  करता

 है  जो  कि  शिकायत  करने  के  काबिल  है  तो  मैं  इसका  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हम  खुद  झ्रातुर  है  कि  इस

 तरह  के  मामले  हमारे  सामने  करायें  पर  हम  चाहते  हैं  कि  वह  मामले  जल्दी-जल्दी  तय  हो  जाया करें

 शर
 ban ~

 में  भ्रच्छी  तरह  से  काम  हर  दफ्तर  में  लेकिन  नगर  कभी  कोई

 थोड़ी  बहुत  गलती  हो  जाय  तो  वह  हमें  बताई  जाय  ताकि  उस  के  बारे  में  हम  मुनासिब  कार्यवाही  कर  के

 इस  बात  की  कोशिश  कर  सकें  कि  जो  भी  इस  किस्म  की  शिकायतें  उन  का  मौक़ा  आइन्दा न  मिलें  ।

 मैंने  काफी  बातें  ले  ली  हैं  जो  महत्व  की  चीजें हैं  उनको  मैंनें  भ्रमों  सीनियर  कुलीग  के  लिये

 छोड़  दिया  है  भर  वह  उन  को  लेंगे  ।

 श्री  बी०  एस०  वृत्ति  :  भ्र।लोच्य  वर्ष  में  जो  प्रगति  की  गई  है  उसके  लिये  मैं  मंत्री

 तथा  उपमंत्री  को  बधाई  देता हं  ।  स्वतन्त्रता के  बाद  .  के  दिनों  में  श्रम  जो  धीमी  प्रगति करता

 रहा  है  उससे  मैं  निराशा  हो  गया  था  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  केन्द्रीय  सरकार

 मजदूरों

 के  साथ

 सौतेली मां  जैसा  व्यवहार  कर  रही है  ।  हम  बहुत  कुछ  विधान  बना  सकते  थे  परन्तु  नहीं  बना  सके  हैं
 ।

 श्रम  मंत्रालय  ने  प्रथम  योजना  के  प्रारम्भ  में  अपने  समक्ष  तीन  उद्देश्य  रखे  YA  सम्बन्धी

 विधियों  का  प्रभावी  श्रमिक  वर्ग  की  वास्तविक  मजूरी  में
 वृद्धि

 शौर  आद्योगिक  श्रमिक

 गह  व्यवस्था  कार्यक्रम  |

 प्रथम  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये  प्रभावी  कार्यवाहियां  नहीं  की  गई  हैं  ।  मालिक  कौर  मजदूर

 एक  दूसर  के  निकट  नहीं  oa  हैं  ।  हड़तालों  की
 सैर

 जन  दिनों  की  हानि  we  इ
 भी

 तक  लग्बित

 विवादों  की  संख्या  से  यही  संकेत  मिलता  है  कि  श्रम  सम्बन्धी  विधियां  we  प्रभावी  रूप  से  प्रथम

 योजना  में  लागू  नहीं
 की

 गई  थीं
 ।

 श्रमिक  वर्ग  की  मजूरी  में  वृद्धि  की  दिशा  में  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  है
 ।

 उत्पादन  बढ़ा  दौलत

 बड़ी  है  परन्तु  मजूरी  वहीं  की  वहीं है
 ।

 यह  दोष  श्रम  मंत्रालय
 का  हैं  कि  उसने  मजदूरों  की  मजूरी  में

 वृद्धि  के
 लिये  कुछ नहीं  क्या

 ह

 अंग्रेजी  मं
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 तीसरी  बात  औद्योगिक  श्रमिक  गृह  व्यवस्था  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  है  ।  जब  भी  यह  विषय

 सभा  के  सामने  भराया  है  श्रम  मंत्री  ने  यही  कहा  है  कि  वह  तो  रूपया  देनें  के  लिये  तैयार  ब्याज की  दर

 भी  कम  कर
 दी

 गई  है  परन्तु  मालिक  ही  रुपया  नहीं  ले  रहे  कोई  भी  मालिक  मजदूरों  के  लिये  अपनी

 खुशी  से  मकान  नहीं  वह  केवल  शोषण  करने  का  प्रयत्न  करेगा  |  सरकार  का  कत्तव्य  हैं  कि

 वह  यह  देखे  कि  मालिकों  द्वारा  बहानाबाजी से  काम  न  लिया जाये  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  हमें

 a  अधिक  शाक्ति  से  इस  दिशा  में  कार्य  करना  चाहिये  |

 अब  में  कुछ  दाऊद  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  उन्हें

 राज्य  सरकारों  के  हवाले  नहीं  करना  चाहिये  |  राज्य  सरकारें  इन  का  प्रबन्ध  भली  प्रकार  नहीं

 सकती  हैं  ।  अनुसूचित  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  राज्य

 सरकारों  ने  बड़ी  लापरवाही  दिखाई  है  ।  यदि  are  केन्द्रीय  सरकार  ६०.  प्रतिशत  वच  उठाने को  तयार

 है  तो  दो  या  तीन  वर्ष  बाद  राज्य  सरकारें  श्रम  मंत्रालय  से  €०  प्रतिशत  तक  खर्चे  मांगने  लगेंगी  ।  बल्कि

 वें  यह  कहेंगी  कि  खर्च  तो  तम  करो  काम  हम  चलायेंगे  ।

 हाल  ही  में  हैदराबाद  में  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  कहा  गया  था  कि  रोजगार  सम्बन्धी  नीति

 ही  एक  राष्ट्रीय  नीति  होनी  चाहिये  ।  यदि  यह  एक  राष्टरीय  नीति  हैं  तो  फिर  इस  नीति  को  सफल

 बनाने  के  लिये  राज्यों  को  एक  प्रबल  भाग  क्यों  दिया  जा  रहा  है  |

 एक  बात  कौर  भी  है  |  यदि  काम  दिलाऊ  दफ्तर  राज्यों  में  मंत्रियों  के  हाथों  में  चले  गये  तो

 कौर  जाती यवाद को  प्रोत्साहन  मिलेंगी |
 इसलिये  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  दफ्तरों

 को
 राज्य

 सरकारों  के  हवाले  बिल्कुल  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 आप  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  अ्रधीन  रोजगार  सम्बन्धी  कौर  झधिक  सुविधायें  दना
 चाहते

 हैं  ।  इसी  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  एक  महत्वपूर्ण कार्य  कर  रहा  है  जब  ये  सभी  नई बातें  पैदा हो  रही  हैं

 तो  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  सम्बन्ध  में  नीति  में  भी  फेर  बदल  होनी  चाहिये  |

 पिछले  ay  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  भ्र नस चित  जाति  के  XE, KRG  व्यवसायों  नें  अपना  नाम

 लिखवाया  परन्तु  उन  में  से  केवल  ore  को  काम  दिलाया  गया  हैं  ।  इस  वर्ष  संख्या  इस

 भी  कम  हैं  ।  यही  बात  अनुचित  जातियों  तथा  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  व्यवसायों  के  सम्बन्ध  में  लाग

 होती हैं  |

 wa  मैं  प्रशिक्षण  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हं  ।  प्रतिवेदन में  कहा  गया  हैं  कि

 प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  उम्मीदवार  पर्याप्त  संख्या  में  नहीं  कराते  ।  में  माननीय  मंत्री  से  कहूंगा  कि

 वह  विद्यार्थियों  की  कमी  के  कारण की  जांच  करें  |

 इसके  अतिरिक्त  प्रतिवेदन  में  यह  नहीं  बताया  गया  हैं  कि  कितने  विद्याथियों ने  प्रशिक्षण  प्राप्त

 किया  था  शासन  में  से  कितने  लोगों  को  नियुक्त  किया  गया  ।  अगले  वर्ष  से  प्रतिवेदन  में  इस  बात

 उल्लेख  भी  किया  जाना  चाहिये  |

 एक  बात  ae  है  कि  श्रम  मंत्रालय  मोटर  परिवहन  श्रमिकों  के  सम्बन्ध में  चिन्तित  हैँ  परन्तु

 मल वाहन  मजूरों  झर  चमड़ा  कमाने  वाले  मजूरों  के  सम्बन्ध  में  एक  शब्द
 भी

 नहीं  कहा  गया  हैं
 |  श्रम

 मंत्रालय  इन  व्यक्तियों  की  कार्य वहन  स्थितियों  को  कयों  नहीं  देखता  मद्रास  में  कौर  सब  लोगों  के  लिये

 तो  कई  पुस्तकालय हैं  ,  प्रसूति  केंद्र  परन्तु  इन  लोगों  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  हैं  ।  इनके  लिये  अच्छे  मकानों

 गी  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  हूं  जिस  पर  श्रम  मंत्रालय  को  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  |

 भारत म अब  मैं  खेतिहर  मजदूरों के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता हूँ

 इनकी  संख्या ६  करोड़  परन्तु श्रम  मंत्रालय  स्देव यही कहता यही  कहता  हैं  कि  हम  सर्वक्षण कर  रहे
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 [  श्री  बी०  एस०

 मूत्र  |

 हम  कुछ
 ग्रीम  कार्यक्रम  चला  रहें  है  ।  परन्तु  इन  मजदूरों  को  पूरा  रोजगार देने  के  लिये  क्या  कार्यक्रम

 =  हमें  यह  प्रयत्न  करना  चाहिये
 कि

 देश  का  कोई
 भी

 खेतिहर  मजदूर  विना  काम  कौर  बिना  भोजन
 के  न  रहे  ।  प्रयोग क्षेत्रों  में

 हजा  रों
 ale  लाखों  लोग  भूख  से  पीड़ित हैं  अर  समाचार  पत्रो ंमें  उनके  बारे

 में  कुछ  a  wal  जाता
 है

 ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  श्रतुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  समस्या  की  कौर  सब  से

 पहले  ध्यान  दें  कौर  यदि  उनक  लिये  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  तो  वह  बंजर  भूमि  जो  कि  राज्य

 सरकारों
 पर

 केन्द्रीय  सरकार
 के

 पास  मौजद  उनमें  बांट दी  जाये  |  उन्हें  काम  मिलना  चाहिये  ताकि

 इससे  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हो  सके  ।

 part  वेंकटरामन (  तंजौर  ):  मैँ  माननीय  उपमंत्री  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  उस  बात  के  बारे

 म॑  कुछ  कहना  चाहूंगा  जो  उन्होंनें  सभा  में  कही  थी  कि  प्रौद्योगिक  विवाद  अ्रधिनियम  पर

 इस  सत्र  क  समाप्त  हीम  से  पहले  विचार  कर  लेना  चाहिये  ।  सात-राठ वर्ष  त्न  श्रम  मंत्रालय ने  सेवा

 नियोग  को  a  मजदूरों  के  सम्बन्धों  को  विनियमित  करने  के  लिये  एक  विशद  अ्रधिनियमं  बनाने  का

 विचार  किया  था  जिससे  कि  श्रमिकों  को  संरक्षण  मिल  सके  ।  परन्तु  उसकी  प्रगति  ठीक  प्रकार  से  नहीं  हो
 सकी  ग्रोवर  एक  चर्चा  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  थी  जिसमें  मैने  भी  भाग  लिया  था  और  सरकार  से  इस  बात

 पर  जोर  दिया  था  कि  इस  विशष  विधान  का  बिचार  छोड़कर  भारत  के  मजदूरों  की  दशा  सुधारने  सम्बन्धी

 महत्व पण  कार्यों  को  पहले  किया  जाना  चाहिये  |

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  कुछ  कमियां  हैं
 ।

 सब  से  बड़ी  यह  कि  उसमें  मजदूर  केवल
 शारीरिक अर  क्लर्की  करने  को  माना  गया  हू  ।  जबकि  वास्तव में  देखा  जाये  तो  बहुत

 से  ser

 लोग  जो  छोटे  कारखाने  में  मिस्त्री  as  हैँ  ,  वें  भी  इस  परिभाषा में  नहीं  जाते  ।  इसका  तात्पयं  यह

 हम्ना  fix  waar  हे  नब  सरया  सेस  बसाने  , 1  मजदूर  सो  इस  मसी  है  ही  आ  पाएँ  |  ्राइचरयं की  बात

 तो  यह  हैं  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  में  हमने  पढ़े-लिखे  और  बौद्धिक  कार्य  करने  वालों  को  भी  सम्मिलित

 कर  लिया है  |  इसका  नतीजा  यह  हैं  कि  कारखानों  में  काम  करने  वाले  फोरमैन  fs  का  जीवन  मैनेजरों

 को  कृपा  पर  पराश्रित हैं  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  कारखानों  के  मालिक  कर्मचारियों  से  परामर्श  लिये  बिना  उद्योगों

 &  एक  पक्षीय  परिवर्तन  कर  हैं  ।  इसका  उत्तर  यह  दिया  जाता  हैं  कि  प्रबन्ध  की  दृष्टि  से  ऐसा  क्या

 जाता  है  प्रौढ़  ऐसा  करना  मालिक  के  क्षेत्राधिकार  या  झ्रधघिकार  की  चीज  है  |

 हाल  ही  में  मद्रास  में  मजदूरों  के  पारिश्रमिक  के  तरीके  में  भी  मालिक  ने  मनमाना  फैसला
 कर

 लिया  |  कर्मचारियों  नें  इसका  विरोध  किया  किन्तु  यह  कहा  गया  कि  ऐसा  करने  का  मालिक  को

 अधिकार है  ।  जिसका  परिणाम  यह  gar  कि  हड़ताल  हुई  ।  हड़ताल  का  परिणाम  कुछ
 भी  रहा  हो

 किन्तु  देखना  यह  चाहिये  कि  इससे  मजदूरों को  भुखमरी  कौर  बेकारी  का  सामना  करना  पड़ता  I

 गाय  इस
 बात  की  हैं  कि  मजदूरों  के  अधिकार  सुरक्षित  रखने  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये  जिसके  लिये  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम में  इस  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पूर्व  संशोधन
 किया  जाना  चाहिये  ।

 मैँ  माननीय  मंत्री  को  यह  भी  बताना  चाहूंगा  कि  कुछ  न्यायाधिकरण इस  प्रकार  के
 उपबन्ध

 के  पारित  होनें  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  प्रो  वें  उसके  बाद  ही  निर्णय देना  चाहते  यदि  संशोधन

 स्वीकार कर  लिया  गया  तो  श्रौद्योगिक विचार  भ्र धि नियम  के  अधीन  कुछ  लोगों  को  लाभ  होगा  अरार

 इसके  न  पारित  होने  पर  बहुत  से  उन  लोगों  को  मजूरी  महंगाई-भत्ता प्र  सुविधायें  wife  नहीं

 मिलेंगी  जिन्होंने  इनके  लिये  अपना  मामला  न्यायाधिकरण के  सामने  रखा  है  |  इस  प्रकार  कुछ  झर नई

 समस्यायें  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  फ्छ सौ  चरागे  कहने  से  पूर्व  मैं  विरोधी  दल  के  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा सरन

 नन् अंग्रेजी  मं
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 कि  वें  अपना  पूर्ण  सहयोग  दें  ताकि  यह  अधिनियम  यथाशीघ्र पारित  किया  जा  सके  ।  इस  बारे  में  मालिक

 और  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  सहमत  हैं  ।  लगभग  स्वीकृत  सिद्धान्त  को  केवल  अन्तिम  रूप  देना  है  ।

 यदि  ऐसा  न  किया  गया  तो  मजदूरों  को  बड़ी  निराशा  होगी  ।

 एक  श्र बात  जिसे  बार-बार कहने  की  मेरी  आदत हैं
 वह  यह  कि  दुर्घटना ग्र ों में  जैसे  भी

 मी  की  जानी  चाहिये  ।  tad  बरकशापों  में  दुर्घटनाओं  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही है  कौर  इसका  कारण

 निरीक्षण  की  कमी  कटहा  जाना  चाहिये  ।-  रेलवे  और  श्रम  विभाग  अ्रपनी  गलतियों  की  ae  ध्यान  नहीं

 देते
 |  यही  कारण  है  कि  दुर्घटनाओं की  संख्या  RXR  में  rg  सकी  ग्रपेक्षा  अधिक  बढ़ गई  हैं  ।  यह  सच

 हैं
 कि

 कर्मचारियों  के  बढ़ने  के  साथ  ही  दुर्घटनाओं  में  भी  वृद्धि  होनी  चाहिये  किन्तु  इसके

 यह
 माने  नहीं  कि  दुर्घटनायें  बढ़ती  ही  चली  जानी  चाहियें  ।  सरकार  को  afr  सके  रहना  चाहिये

 और  अधिक  cate  रखनी  चाहिये  |

 कब  में  बागानों  के  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  मर  ह्दय  म  उन  बागान  मजदूरों

 प्रति  बड़ी  सहानुभूति  है  क्योंकि  मैने  बागानों में  श्रम  आन्दोलन  चलाया था  |  कुछ  समय  उच्च  वहां  के

 मजदूरों  की  बड़ी  शोचनीय  दशा  थी  क्योंकि  बागानों  के  मालिक  इन्हें  अपनी  वैयक्तिक  सम्पति  समझते

 थे  |  मुद्दे  स्वयं  एक  बार  का  अ्रनभव  है  कि  एक  बाग  से  मझे  उसके  मालिक  जब  में  मजदूर संघ  के  सिलसिले

 में  मजदूरों से  मिलने  गया  जबर्दस्ती  कुत्तों  की  सहायता  से  वहां  से  खदेड़  दिया  था  |

 art  बागान  श्रम  श्रधितियम  के  पारित  हो  जानें  से  काफी  स्थिति  सुधर  गई  हैं  किन्तु  इतना ही

 पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  श्रभी  इस  झोर  बहुत  कार्य  करना  AT  है  ।  आज  इनके  मालिक  यह  समझते  हैं  कि

 यदि  बागान  श्रम  अधिनियम  को  तत्काल  लागू  कर  दिया  तो  उनका  कम  हो  जायेगा  |  किन्तु

 कुछ भी  हो  अन्ततोगत्वा  यह  अधिनियम लाग  तो  करना  ही  |  में  नहीं  समझता  कि  इसमें  कहां  तक

 सत्यता  ह  कि  यदि  सरकार  बागान  श्रम  अधिनियम  के  सभी  नियमों  को  लाग  करती  है  तो  उनके  मालिक

 उच्च  न्यायालय  की  शरण  लेंगे  ।  दक्षिण  भारत  में  इस  कौर  काफी  प्रगति  हुई  है  क्योंकि  वहाँ  के  श्रमिक

 इस  कौर  सजग  प्रौढ़  सतक  है  |  अतः
 मुझे  aren  हैं  कि  सरकार

 इन
 नियमों  को  कार्यान्वित

 करने  की

 भरसक  चेष्टा  करेंगी  |

 गोदियों  के  श्रमिकों  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  उनकी  दशा  भी  बड़ी  शोचनीय  है  ।  गोदियों

 के  श्रमिकों  को  इतनी  कम  ्  मिलती  है  कि  बेचारों  को  भ्र पनी  जीविका  चलाना  कठिन  हो  जाता है  ।

 उन्हें
 कम  से  कम  १४५

 दिन
 की  मजूरी  मिलने  की  गारंटी  होनी  चाहिये

 ।
 गोदी  श्रम  जांच  समिति ने  तो

 १२  दिनों  से  बढ़ाकर  २१  दिनों  के  लिये  मजूरी  की  गारंटी  की  सिफारिश की  है  किन्तु फिर  भी  १४५

 दिनों
 को

 मजूरी
 तो

 मिलनी  ही  चाहिये  |  मे
 च  कि

 सरकार  इस  मामले की  तत्काल

 जांच  करें  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 कुछ  समय  पहले  श्री  प्राचीन  चली  ने  कहा  था
 कि

 उनके  मंत्रालय
 की

 बहुत  कम  आलोचना  की  गई  है  |  अब  एक  बात  पर  उनके  मंत्रालय  की  तीब्र  आलोचना करना चाहती करना  चाहती

 है  समय  कम  होने  के  कारण  मैं  कंबल  एक  ही  मूत  बात  कहना  ae  जिस  से  मजदूरों  को  मंत्रालय

 द्वारा  हानि  पहुंची है  ।  यह  मूल  बात  है  जादू  संघ  की  एकता  ।  यह  एक  ऐसी  मूल  आवश्यकता है  जिस

 की  स्वेव्यापी  मांग  है  देश  के  कोने-कोने  का  मजदूर  संघ  की  स्थापना  करना  चाहता  हैं  ।  सामान्यत

 कड़ा  यह  जाता  है  कि  योजना  के  लक्ष्य  की  कौर  अ्राधिक  प्रगति  मज़ार  ऊपर  निर्भर  करती  है  ।

 मेरे  विचार  से  पद्य  का  महत्व  न  केवल  उत्पादन  में  विधि  करने  प्रौढ़  लक्ष्यों  के  प्राप्त  करने  की  ही  दृष्टि

 से  ही  है  ग्रसित  सम्पत्ति पर  एकाधिकार  रोकना भी  उसका  काय  हैं  ।  मंत्रालय  को  इस  बात  पर  विचार

 करना  चाहिये  ।

 fat  wast
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 [  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  |

 यदि  हम  इसे  मान  लेते  हैं  तो  हमें  यह  भी  स्वीकार  करना  पड़गा  कि  anal  को  अपने  मजदूर

 संघ  का  विकास  करने  कौर  मन  चाहें  मजदूर  संघ  में  सम्मिलित  होने  का  पूरा  अधिकार  भी  प्राप्त  होना

 चाहिये  क्योंकि  उसके  बिना  वह  पूंजी  के  कठिन  शिकंजे  से  नहीं  लड़  सकेगा  ।  सब  सें  अधिक  श्राइचर्य की

 बात  तो  यह  है  कि  कांग्रेस  दल  ने  भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  संघ  कांग्रेस  का  संगठन  किया  कौर  उसके

 मंत्री मजदूरों को  धमकाते  हैं  कि  वे  अरन्य  संघों  में विशेषकर  साम्यवादी  संघों  में  सम्मिलित  नहों  ।

 mat  हाल  ही  में  श्रम  श्री  आबिद  set ने  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  बंगलौर  कौर

 भद्रवती  एण्ड  स्टील  बकस  के  मज़ारों  की  मांगें  केवल  इस  कारण  न्याय-निर्णयन  के  पास

 भेजने
 से  इन्कार  कर  दिया  था  कि  उनका  कम्युनिस्टों  का  संघ  था  ।  इतना  ही  नहीं  कुछ  संयुक्त  मजदूर

 संघ  ऐसे  हैं  जो  किसी  भी  राष्ट्रीय  संघ  से  न  तो  सम्बद्ध  ही  हैं  कौर  न  उनकी  मान्यता ही  उन्हें  प्राप्त  है

 वरन्  वास्तव  में  देखा  जाये  तो  भारतीय  राष्ट्रीय  मज़ार  संघ  कांग्रेस  तो  संघ  को  तोड़ने  का  काम  करता

 हूं  जिसका  प्रमाण  उसकी  बम्बई  शाखा  द्वारा  लिखें  गये  एक  पत्र  से  मिलता  है  ।  इस  पत्र  में  कड़ा  गया  हूँ

 कि  बीमा  कर्मचारियों  की  सहायता  के  लिये  वह  इसकी  शाखायें  खोलना  चाहते  हैं  शौर  बम्बई  में  एक

 भ्रमित  भारतीय  सम्मेलन बताना  चाहते  हैं  ।

 इसी  प्रकार  का  एक  शर  पत्र  श्री  fae  अरली  साहब  को  बीमा  कर्मचारियों  से  सम्बद्ध

 व्यक्ति  ने  लिखा  जिसमें कहा  गया  है  कि  पिछले  अखिल  भारतीय  बीमा  कर्मचारी  सम्मेलन  में

 वह  दिल्ली  बीमा  संघ  के  श्री  राय  से  मिला  था  |  उन्होंने  यह  भी  लिखा  कि  कम्यूनिस्टों
 की

 तुलना  में  उनक

 लोगों
 की

 संख्या  केवल  ३४५
 से  ४०,प्रतिशत

 थी
 ।

 बिहार  विधान-सभा  एक  कांग्रेस  महिला
 सदस्या

 राज्य  बीमा  कर्मचारी संस्था  अध्यक्ष  वह  अ्रनुपस्थित होने  पर  भी  उप-सभापति  चुनी  गईं थीं  ।

 उन्हें  सारी  स्थिति  बता  देने  के  लिये  भी  प्रार्थना  की  गई  थी  ताकि  अगले  सम्मेलन  में  बहुमत  प्राप्त

 किया जा  सके  ।

 महोदय  कया
 यह

 पत्र  श्री  आबिद  sett  को  लिखा  गया  हैं

 श्रीमती रे रेणु  चक्रवर्ती :  हां  ।  मैं  ऐसे  wae  उदाहरण  दे  सकती  हूं  ।

 मैं  यह  चाहती  थी  सारे  मजदूर  संघों  को  मान्यता  दी  जानी  चाहिये  ।  मजदूरों  को  मनचाहे  मज़ार

 संघ  में  सम्मिलित  होने  का  afar  दिया  गया  है  अतएव  सारे  संघों  को  मान्यता  देनी  चाहिये  ।

 श्री  ५ नकट रामन च्  ने  कहा था  कि
 संयुक्त  संगठन  होना  आवश्यक  है

 भर  एक
 उद्योग  का

 एक  ही
 संघ

 होना  चाहिये
 ।

 यह  चीज  ठीक  है  किन्तु  ऐसा
 होता  कहां  है  ।  भारतीय  राष्ट्रीय मजदूर  संघ  तो  इन  संघों

 को  तोड़ना  चाहता हैं  |

 एकता  दो  प्रकार  से  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  मजदूर  गढ़  शलाका  द्वारा  तय  कर  सकतें  हैं
 कि

 वे

 कौन-सा  संघ  चाहतें  हैं  ।  सरकार  का  यह  काम  नहीं  कि  वह  उन्हें  बताये
 कि

 वे  किस  संघ  में
 शामिल  हों  |

 त
 मजदूर  मिल  कर  एक  कार्यकारिणी  समिति  का  चुनाव  कर  सकते  हैं  |  एक  संघ  बनाने  का  यही  तरीका

 द हं है  ।  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  कांग्रेस  नहीं  हम  उनके  साथ  जबरदस्ती  नहीं

 कर  सकते  |

 प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  रूप  से  मंत्रालय  एक  विशेष  संघ  को  प्रोत्साहन  दे  रहो  है
 ।

 एक  ताता

 करार  है  जहां  केवल  एक  संघ  विशेष  के  मजदूर  ही  काम  कर  सकते  हैं  ।
 दूसरी

 बम्बई  श्रौद्योगिक

 भ्र घि नियम है  जो  ५०  प्रतिशत  मजदूरों  को  सारे  मजदूरों
 की

 कौर
 से

 वार्ता  करने  का  भ्र थि कार  देता  है
 ।

 इससे  मजदूरों  का  पने  संघ  चुनने  का
 अधिकार

 चला
 चला  जाता  है  ।  मजदूरों  पर  सरकार

 द्वारा
 नियंत्रित

 संघ

 लाद  दिया  जाता  हैं  ।

 मूल  wast  मं
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 बन परम लगभग में  लगभग  १५  हजार  मजदूरों  ने  संयुक्त  लोहा  कौर  कर्मचारी  संघ  स्थापित किया  है  जो

 भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  कांग्रेस  के  विरुद्ध  हैं  ।  सेवा  नियोजक  इसे  मान्यता  नहीं  देते  ।  लगभग ८८

 मामलों  में  लोगों  पर  दबाव  डाला  गया  है  ।  उनके  नेताओं  को  निवारक  निरोध  अधिनियम के  अधीन

 निरुद्ध  कर  लिया  गया  हैं  यद्यपि  पिछले  तीन  महीनों  में  वहां  कोई भी  दंगे  नहीं  हुये  हैं  ।  उन  पर  यह

 आरोप
 लगाया  गया  है

 कि
 उन्होंने  मजदूरों

 की
 अन्धाधुन्ध  मांगें  पेश  कीं  तथा  कुछ  वामपक्षीय  संघ  उनकी

 सहायता  कर  रहे  हैं  ।  कल  सरकार  ने  अपनी  गलती  समझ  कर  उन्हें  छोड़  दिया  ।

 सब  जगह  विभेदात्मक  नीति  अपनाई  जाती  है  ।  केवल  भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  कांग्रेस  को

 भारत  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  में  भेजा  जाता  है  ।  केवल  उसे  ही  संयुक्त

 मंत्रणा दाता बोर्ड  में  रखा  जाता  है  ।  मद्रास  पत्तन  न्यास  में  भी  यही  दशा  हैं  ।  यद्यपि  वहां  पर  अखिल

 भारतीय  मजदूर  कांग्रेस  के  अ्रघिक  मजदूर  हैं  ।

 श्री  वेंकटरामन माननीय  सदस्या  ठीक  नहीं  कह  रही  हैं  ।

 श्री  सम्बियार  एक  में  ee  प्रतिशत  सदस्य  दूसरे  में  केवल  १  प्रतिश्त  |

 श्री  वेंकटरामन
 :  दूसरे  पक्ष  वाले  भी  यही  कहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इन  बातों  को  सभा  में  तय  मत  करिय े|

 श्रीमती रेणु  चक्रवातों
 :

 हमें  कोई  ऐसा  उपाय  सोचना  चाहियें  जिससे  पता
 लग

 सकें  कि

 सा  संघ  मजदूरों  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  |  क्या  यह  बात  संघों  की  सदस्य  उगाही  गई  राशि

 अथवा  गढ़  शलाका  द्वारा  तय  की  जाये  |  इसका  तय  करना  बहुत  आवश्यक  है  |  कानपुर  कौर  एम्प्रेस

 नागपुर  में  जो  घटनायें  घटीं  वे  इसके  में  ही  हुई
 ।

 यदि  aa  चाहतें  हैं  कि  देवा  में  औद्योगिक  शांति  स्थापित  हो  तो  संघों  को  मान्यता  देना

 आवश्यक हैं  |

 ay  प्रतिशत  विवाद  वेतन  के  बारे  में  होते  हैं  ।  इनमें  से  लगभग  ७५  प्रतिदिन  बोनस के  बारे  में

 होते  हैं  ।  मंत्री  जी  को  बोनस  के  बारे  में  कुछ  संविहित  उपबन्ध  करना  चाहिये
 ।

 चाय  के  मामले  में  करार

 किये  गये  हैं  जिन  में  बोनस  के  प्रश्न  को  माना  गया  है  ।  कलकत्ता  बिजली  सम् भरण  निगम

 करोड़ों  रुपया  रहा  है  पर  उसने  मजदूरों  को  बोनस  देना  अ्रस्वीकार  कर  दिया  है  ।

 एक  मामलें  में  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय ने  प्रतीत  की

 अनुमति दे  दी  है  ।  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  का  प्रश्न  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  बोनस  के  प्रश्न  को  अ्रस्थगित

 वेतन  समझना  चाहिये  ।  जितना  बड़ा  औद्योगिक  सारे  होता  उतना  ही  लाभ  वह  कमाता है

 उतना ही  अधिक  बोनस  देने  से  झिझकता  है  ।  बिनपुर में  पिछले  तीन  वर्षों  से  वहां  के  लोहा  ale  इस्पात

 कारखाने  में  बहुत  लाभ  हुआ  है  परन्तु  १६४७  के  पंचाट के  अनसार  उन्हें  एक  प्रतिशत  लाभांश  के  पीछे

 केवल दो  दिन  का  वेतन  बोनस  के  रूप  में  दिया  गया  है  ।  लाभांश  को  गणना  पूंजी  तौर  प्रस्तावित  विस्तार

 से  की  गई  है  i  पिछले  me  वर्षों  से  दस
 प्रतिशत

 से  भ्रमित  लाभांश  नहीं  किया  गया  है
 ।

 यह

 कारखाना  केवल  बीस  दिन  का  वेतन  बोनस  के  रूप  में  दे  रहा  है  |  अधिक  उत्पादन  के  कारण  इस  वर्ष

 दस  दिन  का  वेतन  at  दिया  गया  है  ।  अतिरिक्त  धन  इकट्ठा  करने  और  धन  के  वितरण  की

 विषमता  घटाने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  बोनस  के  प्रश्न  के  लिये  संविहित  उपबन्ध  किया  जाना

 चाहिये  ।

 ह
 मैं  मंत्री

 जी
 से  प्रार्थना  करुंगी  कि  वे  मेरे  द्वारा  उठाई  गई  दो  बातों  का  उत्तर  दें  ।

 faa  wat
 में



 २१२६  अ्रनदानों  की  मांगें  १०  अनिल  ae

 श्री  भ्राबिद  vet :  मैं  कह  सकता  हूं  कि
 पहले  मैं  २६  जनवरी  को  बंगलौर  में  नहीं

 बल्कि  मदुरा  में  प्रौढ़
 जो  वक्तव्य मुझ  पर  आरोपित

 '
 किया  गया  है te  ह  वह  मेरा  नहीं  है  ।

 शी  नम्बियार :  जब  बह  बंगलौर  में  थे  तो  क्या  उन्होंने  कोई  ऐसा  वक्तव्य  दिया  था  चाहे  वह
 इस  तिथि  को  दिया  गया  हो  या  किसी  कौर  तिथि  को  ?

 महोदय  :  वह  दोनों  से  इन्कार  करते  हैं  ।

 श्रम  मंत्री  खण्डूभाई  :  इसे  सभा  में  जो  वाद-विवाद  थ  है  उसे  मैने  बड़े  ध्यान
 के  साथ  सुना  है  ।

 जहां  सराहना
 की

 गई  है  वहां  कुछ  भ्रालोचना  भी  हुई  है  ।  प्रौढ़  अन्तिम  आलोचना

 बहुत  कठोर
 थी  ।

 सराहना  श्रम  मंत्रालय  के  द्वारा  किये  गये  कार्य  के  कारण  अपितु

 राज्य  सरकारों  कौर  मंत्रालयों  किये  गये  कार्यों  के  कारण  की
 गई  है  ।  इसलिये  हम  इनसे

 अनावश्यक रूप  में  प्रसन्न  नहीं  होते  |

 जैसा  मेरे  सहयोगी ने  हम  श्रमजीवी वर्गों  को  स्तर  तक  खाने  के  लिये  सहायता  देने  का

 भरसक  प्रयत्न  करते  जिस  मात्रा  तक  हम  यह  करने  में  समर्थ  हम  अनुभव  करते हैं  कि  कभी

 कौर  बहुत  कुछ  करना  दोष  है  |

 माननीय महिला  सदस्य  ने  इस  बात
 की

 आर  ध्यान  दिलाया  है  कि  कुछ  मजदूर  संघों  के  प्रति

 भेदभाव  किया  जाता  भर  इसमें  उन्होंने  राजनैतिक  हेतु  का  आरोप  किया  है  ।  प्रजातंत्र

 राज्य  यद्यपि  मजदूर  संघ  राजनीति  से  पृथक्  रहने  परन्तु  किसी
 न

 किसी  समय  कुछ

 राजनीतिक  तत्व  a  जाता  किन्तु  जो  दल  मजदूर संघ
 आंदोलन  में  राजनीति  को  लाने

 के  लियें

 उत्तरदायी  माननीय  सदस्या  का  उसी  दल  से  सम्बन्ध  है

 हममें  से  जिन  लोगों  का  मजदूर  संघों  सें ३०  वर्ष  का  सम्बन्ध है  वे  जानते  हैं  कि  गत  पचीस  वर्षों

 उनमें  एकता  लाने  के  लिये  कई  बार  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ।  यह  weal  हल  परन्तु  एकता

 केवल  होशियारी  था  केवल  चालाकी  की  एकता  नहीं  होनी  चाहिये  बल्कि  श्रमजीवी वर्गों  के  अन्दर

 वास्तविक एकता  होनी  चाहिये  |  १९२८  में  झ्र  फिर  CRRR-2e  में  एकता लाने  के  लिये  प्रयत्त

 किये  गये  थे  कौर  कुछ  एकता  स्थापित  हो  गई  थी  ।  किन्तु  फिर  यह  टूट  गई  ।  मैँ  देश  के  लोगों  से  पूछूंगा  कि

 वे
 फैसला  करें  कि  किसने  वह  एकता  भंग

 की  ।
 एकता  लाने  के  लिये  फिर  प्रयत्न  किये  गये

 ।  बह  एकता  भी

 पुनः  भंग  कर  दी  क्योंकि  दुःख  की  बात  है  कि  हमारे  कुछ  देशवासी  अपनी  नीति  किसी  दूसरे  देश  से  लेते

 जो  कुछ  उनको  किसी  विशिष्ट  समय  पर
 ठीक

 लगता
 वह  सब  कार्रवाइयों  में  जाता  है  भ्रौर  केवल

 एक  नहीं  ।
 मैं  प्राशि  करता  हूं  निवेदन  करता  हुं  कि

 नवीनतम  प्रतिक्रियाश्नों के

 जो  हम  पसार  देख  रहे  हैं  हमारे  लोग  ate  हमा  रे  अपने  देशवासी  अन्यत्र  होनें  वाली  बातों से

 प्रभावित  नहीं  होंगे  ।  र  मैं  उनको  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  जहां  तक  मेरा  सामर्थ्य  मैं  देश  में

 मजदूर  संघों  में  एकता  लाने  पूर्ण  प्रयत्न करूंगा  ।

 जहां  तक  भेदभाव  का  प्रदान  पिछले  १०  वर्षों  में  कुछ  मजदूर  संघ  स्थापित  हुये  हैं ।  चार

 केन्द्रीय  संगठनों  की  सदस्य  संख्या  की  पड़ताल  करने  के  उपरांत  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  है  ।  भ्रन्तर्राष्टीय

 श्रम  संघ  की  रीतियों ae  प्रक्रियाओं  में यह  कहा  गया  है  कि  सर्वाधिक  प्रतिनिधि  संगठन  का

 प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सलाहकार  सदस्य  राज्यों  द्वारा  प्रतिनिधियों के  रूप  में  भेजें  जायेंगे यह

 किया  जा  रहा  है  ।  यदि  मैं  देश  के  मजदूर  संघों  से  सम्बन्धित  कुछ  आंकड़ें  सभा के  सामने  तो  इस

 से  स्थिति  स्पष्ट  हो  जायेंगी  |

 अंग्रेजी
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 दिव  कि  द  ह  ॥  धा  २१२७

 विभिन्न  कामिक  संघों  की  सदस्य  संख्या  की  पड़ताल  की  गई  थी  ag  इस  प्रकार  VERY

 में  राज  एन०  टी ०  य०  सी०  €,३१,६६८,  हिन्द  मजदूर  सभा  २,११,३  che  प्रतीत  भारतीय ट्रेड  यूनियन

 कांग्रेस  ३  ,  ०६,६६२  भ्र ौर  यूनाइटिड  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  १,£५,२४२  |  अर्थात  इन्डियन  नेशनल  ट्रेड

 यूनियन  कांग्रेस
 की

 पड़ताल  की
 गई

 सदस्य  संख्या  दूसरे  तीनों  संघों  के  सदस्यों
 की

 संख्या  से
 भी  अ्रधिक

 है  ।  ये  भ्रांकड़े  केंन्द्रीय कामिक  संघ  संस्था  ने  श्रम  मंत्रालय को  दिये  हैं  ।  फिर  उनकी  सदस्य  संख्या

 की  पड़ताल  की  गई  है  ।  कराई  एन०  टी०  यू ०  सी  ०
 का  दावा  था  कि  उसके  सदस्य  १३,३८,६०७ हैं  किन्तु

 पड़ताल करने  पर  €,३१,६६८  सदस्य  निकले  हैं  ।  हिन्द  मजदूर सभा  का  wigat  ३०  सदस्यों का  दावा

 परन्तु  Corre.  सदस्य  पाये  गये  ।  तथा  अखिल  भारतीय  ce  यूनियन  कांग्रेस का  9,58  oy

 सदस्यों  का  दावा  परन्तु  संस्थापित  संख्या  ०६,९६३  थी झीर  यूनाइटिड  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  ने

 १३६,६२३  सदस्यों का  दावा  किया  जबकि  पड़ताल करने  पर  gee  सदस्य  निकले  |

 फिर  set  पूछा  जायगा  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 हमारे  अभिलेख  के  अनुसार पता  चलता  है

 कि  जिन  सदस्यों  ate  कामिक  का  दावा  किया  जाता  उनका  अस्तित्व  नही ंहै  क्योंकि  वे

 पंजीबद्ध  नहीं  कामिक  संघ  विधि  के  अनसार  उन्होंने  रजिस्ट्रार  के  पास  अपने  वार्षिक

 लेखे  नहीं  भेजे  यह  पहली बात  है  ।  इस  बहुत  से  कामिक संघों  का  कोई  शझ्रस्तित्न  नहीं है

 जिन्होंने  प्रिये  कामिक  संघ  होने  का  दावा  किया  है  कौर  यह  बात  चारों  संगठनों  पर  लागू  होती  है  ।  जहां

 तक  भाई  एन०  टी ०  य०  सी  ०  का  सम्बन्ध  इसके  दावाकृत  सदस्यों  में  से  एक  तिहाई  निकाल  दिये  गये

 हैं  ate  पड़ताल  करने  पर  मालम  sor  कि  प्रतिनिधित्व  के  लिये  वास्तविक  दावा  १३  लाख

 बल्कि  €  लाख  था  |  यह  स्थिति  ।

 यह  wad  उठाया गया  था  कि  झगड़ों को  न्यायाधिकरण  के  पास  भेजने  के  बारे में  भेदभाव  किया

 जाता  है  ।  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  हूँ  जिनसे  सिद्ध  होगा  कि  बिल्कुल  भी  भेदभाव  नहीं  होता ।

 ग्राम  एन०  ठी  ०  य०  alo  a  श्रम  मंत्रालय  या  विभिन्न  राज्य  मंत्रालयों  को  १८३४५  प्रार्थना  पत्र  भेजें

 जिनमें  से  reyw—y  ५  में  न्यायाधिकरण के  पास  ८४८,  अर्थात् ee  प्रतिशत  प्रार्थनापत्र भेजे  गये  थे  ।

 To  भाई  टी ०  य०  सी ०  से  १३७६  प्रार्थनापत्र  प्राप्त हुए  कौर  न्यायाधिकरण को  ६६६,  अर्थात  ४८

 दात  भेजे  गये--जो  Alfo  एन०  टी ०  Fo  सी
 ०  के  तत् सं बादी  झ्रांकड़ो ंसे  अधिक हैं हैँ  ।  हिन्द  मजदूर सभा  ने

 प्रार्थनापत्र  जिनमें  से  ४७३  या  ५२  प्रतिशत  न्यायाधिकरण  को  भेजे  गये  |  इससे  पता  चलता

 है  कि  ए०  झाई०  टी  ०  Fo  सी  ०
 शर  हिन्द  मजदूर  सभा  के  प्रार्थना  पत्र  झाई०  एन०  टी०  यू

 ०  Alo की

 अपेक्षा  अधिक  प्रतिशत  में  न्यायाधिकरण  को  भेजे  गये  थे  ।  ये  प्रार्थना  पत्र  केन्द्रीय  कार्मिक  संघों  द्वारा

 राज्यों  के  विभिन्न  मंत्रालयों  को  कौर  केन्द्रीय  मंत्रालय  को  न्यायनिर्णयन के  लिये  भेजे  जानें  के  लिये  भेजे

 जाते  हैं  ।  मेरे  पास  इस  बात  के  झ्रांकड़े  नहीं हैं  कि  कितने  झगड़े  वाले  मामले  अन्त ग्रस्त

 थे  ।  इसके  लिये  मझे ये  सब  2,000  या  ३,००० प्रार्थनापत्र  सभा  के  सामने  रखने  होंगे  |  इस  सम्बन्ध

 में  मझे  इतना  ही  कहना  है  ।

 एकता के  बारे  मैं  फिर  से  कहता  हूं  कि  अन्ततोगत्वा कामिक  संघों  में  एकता  जायेगी  ।  किन्तु

 मैं  उन  लोगों  में  से  हूं  जो  यह  मानते  हैं  कि  केवल  एकता  का  नारा  लगाने  से  काम  बन  जाता  है
 ।

 एकता  श्रमजीवी  वर्गों  के  लोगों  में  जायेगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  विरोधी  पक्ष
 के

 माननीय  सदस्यों
 को

 कामिक  संघ  शझ्रान्दोलन  के  बारे में  ग्लानि  पुरानी  मिथ्या  धारणायें  चालाकियां  छोड़  देनी  चाहियें  ।

 यदि  वे  इन्हें  छोड़  तो  मुझे  कोई  सन्देह  नहीं  कि  कार्मिक
 संघ  एकता  कंवल  एक  नारा

 न
 रह  कर

 वास्तविकता  हो  जायेंगी  |

 हमारी  श्रगुभ्नाई  इस  बात पर  निर्भर  होगी
 कि

 दूसरे  पक्ष  के
 लोग  इस  अ्रगुप्नाई  को  किस

 भावना  में  लेते हैं  ।  वे  west  भावना  लेकर  जायेंगे  तो  मैं  समझता हूं
 कि

 वे  भी  aah  भावना
 =~

 पाया  ।  मैं  उन  लोगों  में  से  हूं  जो  यह  मानते हैं  कि  एकता  के  लिये  चालाकी  अवद्य
 ही

 सफल  रहेगी |
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 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  ६ चक मुजफ्फरपुर--उत्तर-पश्चिम )  केवल  एक  कौर से

 उपाध्यक्ष  महोदय  इतना  मतभेद  है  कि  इसका  शीघ्र  समझौता  नहीं  हो  सकता  |

 tat  खण्डूभाई  देसाई  :  में  औद्योगिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  ।  इस  वर्ष  में  औद्योगिक

 सम्बन्ध  अच्छे  रहे  हैं  ।  मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि  बहुत  से  कामिक  संघ  धीरे-धीरे  स्वयं  नबीन  भावना

 को  अपना रहे  यदि  हम  समाजवादी ढंग  का  समाज  बनाना  चाहते  जिसका  इस  सारी सभा  नें

 निश्चय कर  रखा  पौर  यदि  हम  आयोजित  ढंग  से  अर्थ  व्यवस्था  का  विकास  करना  चाहते  तो

 मेरे  विचार  से  झगड़े या  वर्गपुद्ध  को  मनोवृत्ति  को  कोई  स्थित  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  मैं  उनमें से

 जिनका  यह  विश्वास  है  भ्र ौर  मेरी  सरकार  का  भी  यह  विश्वास  है  कि  औद्योगिक  सम्पत्ति  या  कोई

 उत्पादक  सम्पत्ति  वास्तव  में  गैर-सरकारी  उपक्रम की  नहीं  होती  बल्कि  राष्ट्र  की  सम्पत्ति होती

 इस  दृष्टिकोण  के  साथ  हमें  विधान  के
 बारे

 में  भ्र पनी  सब  कार्रवाइयों  को  देखना  चाहिये  कि  विधि
 पारित करने  या  उसको  कार्यान्वित  करने  से  देश  में  यह  मनोविज्ञान  किस  मात्रा  तक  स्थापित  हो  सकता

 है  ।  इसलिये मैं  नहीं  समझता  कि  हड़ताल  कौर  झगड़े  के  पुराने  तरीकों  का  राज  कोई  लाभ  है  |

 वे  पुराने  तरीके  उन्हें  छोड़  देना  चाहिये  ।  यद्यपि  पुरानी  आदतें  देर  में  जाती  परन्तु  हम

 करते ंहैं  कि  धीरे-धीरे  वे  जा  रही  हैं  ।  मालिकों  प्लोर  कर्मचारियों  को  यह  सोचना  होगा  कि  वें  समाज

 के  सह-सेवक  ह्  दोनों  के  लियें  झा चरण  के  नियम  बनाना  संसद्  का  काम  है  ।  इसी  दृष्टिकोण के  साथ

 योजना  ७,  प्रबन्ध  में  कर्मचारियों  के  भाग  लेने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  लेबर  पेनल

 की  दो  या  तीन  में  इस  पर  विचार  किया  गया  है  अर  इसने  योजना  आयोग  को  झपना

 प्रतिवेदन प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  आगामी  कुछ  सप्ताहों  वह  प्रतिवेदन चर्चा  के  लिये  संसद के

 सामने  करायेगी  ।  इसके  बारे  में  मैं  योजना  झ्रायोग  के  भ्रन्तिम  निर्णय  का  पूर्वे  अनुमान नहीं  करता I

 मुझे  सभा  यह  बताने
 में  प्रसन्नता है  कि

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  तौर  विभिन्न  औद्योगिक

 स्तरों  पर  हुये  त्रितलीय  सम्मेलन  में  की  गई  चर्चाओं  के  सम्बन्ध  अ्रच्छे  हो  गये  हैं  ।

 दोनों दल  एक  दूसरे को  समझने लगे  हैं  ।  इससे  हमें  बड़ी  सहायता मिली  है  ।  में  कह  सकता  हूं  कि  तीन

 या
 चार  दिन  पूर्व  स्थायी  श्रम  समिति

 की
 एक  don हुई  थी  at  हमने  कुछ  निश्चित  रचनात्मक निश्चय

 किये हैं  ।  त्रितलीय  समिति  ने  स्वीकार  किया  है  कि  परिवहन  कर्मचारियों
 की  सेवा की  शर्तों  का

 मन  करने  वाली  समूची  केन्द्रीय  विधि  का  काम  केन्द्रीय  स्तर  पर  किया  जाना  चाहियें  ।  यह  भी  निर्णय

 किया  गया  है  कि  विभिन्न  सामाजिक  सुविधाओं  सम्बन्धी  जिसे  समाज  विधान  कहा
 जा

 सकता  टुकड़ों  में  पुरःस्थापित  किया  गया है  समूचे  समाज  सुरक्षा  विधान  का  समय
 प्रा

 गया

 जिसके  द्वारा  सब  योजनाओं  जो  इस  समय  प्रचलित  अर्थात  भविष्य  छूटने  तथा  बेकारी

 में  प्रतिकर  राज्य  कर्मचारी  वेतन के  साथ  एक  योजना  में  मिला  दिया

 जिससे  श्रमजीवी  वर्गों  को  उन्हीं  निधियों  से  अधिक  सुविधायें  प्रदान
 की

 जा  सकें
 शर

 यदि  श्रावक्यकता

 तो  कुछ  alee  धन
 भी

 इस  योजना  के  लिये  दिया  जाय
 ।

 कंवल  एक  सप्ताह  पुर्व यह  निर्णय  किया

 गया  था  कौर  मंत्रालय  बहुत  शीघ्र  इस  बात  पर  विचार  करेगा
 ।

 बहुत  से  प्रदान  पूछे  गये  हैं  ।
 उनमें  से  एक  यह  है  कि

 स्वतन्त्रता  के  पश्चात्  मजदूरों
 को

 उचित  लाभ
 पहुंचाया  गया  है  ?

 इससे  श्रमजीवी  वर्गों  में  बड़ी  बे  बनो  फैली  हुई  है  ।  मेरे  पास  वास्तविक

 मजरी  सम्बन्धी  कुछ  झांकने  हें  ।  मैं  उन्हें  सभा
 के

 सामने
 पेग  कर

 रहा  कहा  गया  है  कि

 |  इस  देना
 उत्पादन  क्षमता

 श्र  उत्पादन  बढ़ा  है  परन्तु  मजदूरों  के  वेतन  उतने  नहीं  बढ़े  हैं

 के  श्रमजीवी  अपने  लिये  उस  सब  चीज  शाद  नहीं  कर  जो
 देशी

 में
 पहा

 होती

 है  समाज

 का  मी  इस
 राष्ट्रीय

 ara  की  विधि  में  भाग  है
 ।  ait से

 चलता
 है  कि  जब

 हमन  IVa T म॑

 fia  sat  में
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 स्वतन्त्रता  प्राप्त  की  तब  PERE  की  तुलना  में  वास्तविक  मजूरी  ose  थी  |  जब  हमने  प्रजातंत्र

 व्यवस्था  आरम्भ  की  तो  वास्तविक मजूरी  wow  जबकि  2eRE A में  १००  थी  ।  यह
 सरकार  या  हमारा  गणतंत्र  इस  अन्तर  के  उत्तरदायी है  ।  हमारे  स्वतन्त्र  प्राप्ति  के  उपरांत

 कया  हमने  प्रगति की  यह  प्रदान है  ।  बढ़  कर  १९४८  में  owe BT AR हो  गये  नार  १९४९ में  €  ay

 तथा  REYo  में  €२'१  १९५१  में  eV,  शर  LEVY  तक  इसी  प्रकार  बढ़ते-बढ़ते  %oRW'g  हो

 गये
 ।  अर्थात  हमें जो  अन्तर  पूरा  करना  वह  स्वतन्त्रता  प्रत के  गइचात् च्च्  पहले  तीन  वर्षों  में

 ही  पूरा  हो  गया  सनौर  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  भविष्य  राज्य  कर्मचारी  छंटनी  तथा

 बेकारी
 में  प्रतिकर ak  वेतन  समेत  छुट्टी  शादी समाज  सुरक्षा  उपाय

 किये  गये
 ।  यदि  इन  सबको

 जोड़ा  तो  हम  निश्चय  के  साथ  कह  सकते हैं  कि  (exe  की  तुलना  में  art  औद्योगिक

 चारी  का  जीवन  स्तर  १५-२०  प्रतिशत  ऊंचा है  |

 श्री  नम्बियार :  यह  कसे  ?

 pat  खं डू भाई  देसाई  :  १९३४  की  तुलना  में  वहू  Pos  इसके  भ्रतिरिकत  भविष्य  निधि

 वेतन  छुट्टी  wife  है  जो  १२  से  १४  के  बराबर  होती है  ।

 श्री  बी०  एस०  मुक्ति  :  जीवन  निर्वाह  व्यय  में  वृद्धि  हुई  है

 श्री  खंड्रभाई  देसाई
 :

 उसका  वास्तविक मजूरी  से  सम्बन्ध  किया  गया  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना  में  ऐसी  योजना  बनाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  जिससे  यह  कलह  प्रौढ़  झगड़ा  न  रहे  ।  इस  प्रशन

 पर  श्रम  मंत्रालय  carga  विचार कर  रहा  है  ।  श्रम  मंत्रालय  ने  रानी  योजना  नारायण  को

 भेजी है  ।  योजना  आयोग  ने  लेबर  पेनल के  विभिन्न  हितों से  परामर्श  किया  है  a  चर्चा  के  पहचान

 यह  निणंय  किया  है  कि  देश  के  मुख्य  उद्योगों  के  लिये  एक  मजूरी  बोर्ड  नियुक्त किया  जाना  चाहिये

 जिससे  श्रमिकों  की  वास्तविक  ora  में  बुद्धि  का  कोई  तरीका  निकाला  जाय  ।  में  ore  करता हूं  कि

 योजना  आयोग  मजूरी  बोर्ड  के  बारे  में  इत  को  स्वीकार  कर  जो  लेबर  पेनल

 ने  योजना  आयोग  को  भेजी  है  ।  पौर  योजना  की  सिफारिशों  पर  जब  वे  सभा  के  सामने

 matt  संसद
 को

 विचार  करने  भर  उनमें  परिवर्तन  करने  का  अवसर  मिलेगा
 |

 श्रीमती रेणु  चक्रवातों  :
 क्या

 वे  राष्ट्रीय न्यूनतम  मजूरी  के  प्रदान  पर
 भी

 विचार  करेंगे
 ?

 श्री  खं डू भाई  देसाई
 :

 जैसा  कि  सभा  को  विदित  है  कि  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजूरी
 का  संकल

 राष्ट्रीय  राय  से  स्वाभाविक  सम्बन्ध  होगा  ।  वह  राशि  वर्तनी  भ्रमित  नहीं  होगी  जैसा  कुछ  लोग  समझते

 राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजूरी के  प्रशन  पर  चर्चा  करते  समय  हमें  देश
 की

 सकल  राष्ट्रीय  प्राय  पर  भी  ध्यान

 रखना  पड़ता  है  |  हमें  यह  भी  देखना  पड़ता  है  कि  क्या  हमारी  राष्ट्रीय  से  उन  सब  लोगों  को  राष्ट्रीय

 न्यूनतम  मजूरी
 दी

 जा  सकती  है
 जो

 घण्टे  काम  करते  हैं
 ।  इस

 बारे  में  मेरा  कुछ  मतभेद  ७ ह्  सकता

 है  ।  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  ने  कृषि  श्रम  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन

 किया  होगा  ।  arg  उसमें  देखेंगे  कि  इस  देश में  लगभग  १७६  लाख  श्रमिक  परिवार  हैं  ak  प्रति

 परिवार  वार्षिक  प्राय  ४४७  रुपय ेहै  ।  उसके  अतिरिक्त  लगभग  ३५५  लाख  परिवार  वे  हैं  जिन्हें  कृपक

 परिवार  कहा  जाता  उनमें  भू-स्वामी  कृषक  wk  किसान  सम्मिलित  हैं  कौर  उनकी

 ग्राय कृषि  श्रमिक  परिवार  की  राय  से  लगभग  दुगुनी  जव  हम  राष्ट्रीय  न्यूनतम  राय  की

 ग्र  ध्यान  देते  हैं  तो--ये  लोग  इकट्ठे
 जनसंख्या  का  लगभग

 ७०  प्रतिशत  है--इसका इन  लोगों  से

 सम्बन्ध  रखना  होगा  ।  उन्हें  भी  ऊपर  उठाना  है
 ।

 हमें  जो  राष्ट्रीय  उत्पादन  राष्ट्रीय प्राय  मिलती  है

 उसे  समान  रूप  से  बांटना है  ।  राष्ट्रीय  न्यूनतम  राय  के  प्रश्न
 पर  निकाय ही  उपयुक्त  ढंग से

 है 2...
 sire  उपयुक्त  समय  विचार

 किया
 जायेंगी  एक  कारण  यह  भी  है  जिससे  राज्य

 इन  कृषि
 श्रमिकों

 अंग्रेंजी  में
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 [  श्री  खंडूभाई देसाई  ]
 की  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  करना  कठिन  समझते  हैं  क्योंकि  यह  wana  करना  चाहिये कि  कृपि

 श्रमिकों  जो  देश  जनसंख्या  का  लगभग  २२७  प्रतिशत  छोटे  कृषक कौर  किसान

 भौहें  जो  हमारी  जनसंख्या  का  लगभग  vy  प्रतिशत  हैं  |  वे  सेवा नियोजक  भी  हैं  ।  यदि  उनके  समक्ष

 एक  विशेष  न्यूनतम  सीमा  निश्चित  की  जाती है  तो  यह  C9  रुपयों  में  से  निकाली  कृपि

 श्रमिकों  की  दुगुनी  राय में  से  निकाली  जायेगी  जबकि  बह  भी  स्तर  के  नीचे  है  ।  एक  किसान

 या  y-tare  कृषक का  धृत  क्षेत्र  प्रौसतन  oy  एकड़  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बेरोजगारी  ग्रोवर

 रोजगार है  ।  इस  सभा में  हममें  से  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  यदि  हम  ae  गांवों में  रहने  वाले

 oc  प्रतिशत लोगों  का  जीवन  स्तर  उठाना  चाहते  हूं  तो  चाहे  चाहें  अ्रथवा हमें  कुछ  सहायक

 वृत्तियां  अपनानी  होंगी  जिनका  संचालन  वे  भ्र पनी  धन वृद्धि  के  लिये  कर  सकते  |

 मेरा  विचार  है  कि  इन  प्रांतों  गौर  तथ्यों
 को

 ध्यान
 में  रखते  हुये  जो  कि  मेंने  ग्राहक

 समक्ष  रखे  हमें  क  विचारधारा  में  सुधार  करना  चाहिये  !  "

 वाद-विवाद  में  श्रम  विधान  के  लागू  करने  के  बारे  में  कहा  गया  था  |  इसके  लिये  प्रयत्न  किये  जा

 रहे  हें  कि  जितने  विधान  संविधि  पुस्तक  में  रखे  गये  हैं  उन्हें  उपयुक्त  रूप  से  लागू  किया  जाये ।  नौकर

 ar  मालिकों में  जागृति  झरा  गई  है  शौर  लोगें
 विवान

 से  बेचने  का
 प्रयत्न

 कर  रहे  ऐसे  बचाव

 में  दो  प्रकार  के  कार्य  समभव  हैं  ।  एक  कार्मिक  सेवा  का  कार्य  है  अर्थात  श्रमिकों  का  संगठन  बनाया

 जायें  ।  वे  ध्यान  रखें  कि  जब  कभी  विधि  का  उल्लंघन  वे  उस  मामले  को  सरकार के  पास

 शर  सरकार को  यह  पद्धति  प्रभावशाली  बनानी  चाहिये
 ।

 मुझे  यह  कहते हुये  हर्ष  होता है  कि  जहां

 तक  भारत  सरकार  शआर  राज्य  सरकारों  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  गत  कुछ  वर्षों  में  निरीक्षण  की  व्यवस्था

 को  बनाया है  ।

 श्री  मूर्ति  नें  कहा  है  कि  श्रम  मंत्रालय  के
 साथ  सौतेली

 मां  जैसा  व्यवहार  किया जा  रहा  है  ।

 श्रम  मंत्रालय  wea  सभी  मंत्रालयों  के  समान  धरातल  पर  है  कौर  वह  मंत्रिमंडल  से  अपनी  उचित

 मांगों  को  मनवा  लेता  है  ।  हमारा  संयुक्त
 उत्तरदायित्व  है  ि म्नार

 यदि
 श्रम  मंत्रालय  में  कहीं  गड़बड़

 है  तो  उसके  लिये  में  उत्तरदायी हूं  ।
 में  किसी  ae  को  इसके  लियें  उत्तरदायी  नहीं  ठहराता

 न्यायाधिकरण ों  को  भेजे  गयें  विवादों  कें  निबटारे में  देरी  के  सम्बन्ध में  कुछ  शिकायतें  की  गई  हैं  |

 में  उसे  waar  स्वीकार  करता  हूं  सनौर  इसीलिये  जैसा  श्री  ठ बकट रामन ष्  ने  कहा  एक  विस्तृत  विधान

 बनाने के  बदले  हम  एक  संशोधक  विधेयक  लाना  चाहते  हैं
 जिसमें

 वर्तमान  महत्व
 की  सदस्यों का

 समाधान  ढूंढा  गया  है
 ।

 वह  विधेयक  सभा
 के

 समक्ष
 है  ब्र में  तराश  करता  हूं  कि  इस  सत्र  के  स्थगित

 होने से  पूर्व  वह  विधेयक  विधि  बन  जायेगा
 ।

 में  सभा
 को

 हर्षपूर्वक  सूचित  करता  हूं  कि  कार्य  मंत्रणा

 समिति  ने  इसे  प्रवर  समिति  के  पास  भेजने  के  अपने  विशेषाधिकार को  छोड़  देने  की  कृपा  की  है
 ।  इस

 विधेयक  को  विधि  बनाने  के  लियें  १०  घंटे  का  समय
 दिया  गया  है

 ait
 विरोधी

 दल
 के

 सब

 सदस्य  मेरे  प्रति  तथा  सरकार  के  प्रति  बहुत  उदार  हैं
 प्रौढ़

 उन्होंने  कहा  है  कि  वे
 यथा

 शीघ्र  विधेयक
 को

 पारित  करवा  देंगे  ।  में  उनका  ग्रा भारी हूं हूं
 ।  निस्सन्देह  में  अपनी  कौर  से  यह  झा इवा सन  देता  हूं  कि

 विधेयक

 के  चर्चा  के  हेतु  प्रस्तुत  किये  जाने  के  पूर्व  हम  एक  प्रकार
 की

 अनौपचारिक  समिति  बनायेंगे
 ।

 जिन
 लोगों  की

 इस  विधेयक  में  झ्र भि रुचि  है  उन  सबको  आमंत्रित  किया  जायेगा
 ak  निष्फल  भाव  से  चर्चा  करेंगे  प्रौढ़

 यदि  प्रक्रिया  और  अन्य  बातों  में  कुछ  संशोधनों
 की  आवश्यकता हुई  तो  मुझे  उन्हें  स्वीकार  करने  में

 प्रसन्नता  होगी  प्रौढ़  उस  विषय  में  मैं  ग्रावव्यक  कार्यवाही  करूंगा  |

 हमने  इस  समस्या  पर  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  भली  प्रकार  चर्चा  कर  ली  है  कौर  उन्होंने  यह

 कहने की  कृपा  किसी  कि  विधेयक  पारित  किया  जायेगा



 १०  PET  २.१३ १

 बेक
 कर्मचारियों

 की
 झ्रोर

 भी
 संकेत  किया  गया

 था  ।
 मुझे  उनसे  सहानुभूति  है

 ।  परन्तु हमें
 ठीक

 तरह  जानना  चाहिये  कि  वेक  कर्मचारियों  के  नेतृत्व  में  जनवरी  फरवरी  में  लोगों  नें  कैसा  व्यवहार
 किया

 था  ।
 में

 बेक  विवाद  के  दुखप्रद  विवाद  का  इतिहास  नहीं  बताना  चाहता  ।  श्री  गजेन्द्र गाडकर  ने

 अपना  पंचाट  दे  दिया  है  |  इस  सभा  ने  पंचाट  को  गजेन्द्र  गाड़ कर  की  दस्तों  के  साथ  ही  एकमत  होकर
 पारित  कर  दिया  पक्ष  विपक्ष  को  गजेन्द्र  गाड़ कर  ATA  के  समक्ष  बात  रखनें  की  स्वतन्त्रता

 थी  और  grain  ने  कतिपय  सिफ़ारिशों  की  थी  जिन  के  ः ग्रन्तगत  कमंचारियों  को  सेन  पंचाट  के  अन्तर्गत

 जो
 कुछ  मिलता  था  उससे  लीग  £०,००,०००  रुपये  वार्षिक  भ्रमित  दिया  गया  है  ।  परन्तु  कुछ

 लोगों के  मामले  में  जैसा  पहले  बताया  गया  वर्तमान  वेतन  शादी  में  १२,००० रुपये  की  कमी  की

 गई  है
 ।

 उस  विधि
 को

 dag  ने  पारित  किया
 था  ।  जब  बेकर  भुगतान  नहीं  करते  तो  उनके  साथ

 कोई  सहानुभूति  नहीं  करता  ।  पर  यह  विषय ऐसा  है  जिस  पर  समझौते  की  बातचीत  कौर  चर्चा  की

 जा  सकती है  ।  बैंक  कर्मचारी  सन् था के  दिमाग  में  यह  शीराज़ा कि  वह  लोगों  से  कहें  वे  तुरन्त  इस

 विधि  का  परिरोध  करें  att  भद्दे  प्रदान  शौर  लेखनी  कमेंविरामਂ  हड़तालें  करें  श्र  कुछ  स्थानों  पर

 बकरों  को  बाध्य  करनें
 के

 लिये  कि
 वे  उनकी मांगें  पूरी करें  हिसात्मक  कृत्य  ead  ।  में  उस  वृतांत

 को  कहना  नहीं  चाहता  |

 तत्परचात् बैंक कमंचारियों में से कुछ बैंक  कर्मचारियों  में  से  कुछ  बुद्धिमान  लोगों  ने  कहा  कि  सम् था  ने  जिन  उपायों  का  सुझाव

 दिया है  वे  उनका  विरोध  करते  इस  seq  का  निर्णय  बैंक  सेवायों  र  विभिन्न बैंकों  के

 चोरियों  के  बीच  किया  जाना  चाहिये  ।  उन्होंने  मुझ  से  कहा  कि  में  इस  सम्बन्ध  में  प्रगति  सेवा  दं  ।  में

 ऐसा  योग  कैसे  दे  सकता  हूं  जब  एक  पक्ष  दूसरे  पक्ष को  निरन्तर  उकसाता  रहता  है  बैंकों  को

 भली  प्रकार  काम  नहीं  करने  देता  ।  तो  भी  लगभग  पन्द्रह  दिन  पूर्व  में  बम्बई  गया  था  ae  बैंक  सेवायों

 के  कुछ  प्रतिनिधि मुझे  मिले  ।  मेंने  कहा  कि  कर्मचारियों  ने  जो  भी  किया  है  वे  उसे  शर  उनके

 दुव्यंवहार को को  भूल  जायें  और  जो  न्याय  संगत  है  वह  करें  उन्हें  संतुष्ट  करने  का  प्रयत्न  करें  ।  कम  से

 कम  कर्मचारियों में  से  बहुतों  ने  प्रदर्शन  में  भाग  नहीं  लिया  था  ।  मेंने  उनसे  पूछा  कि  श्राप  उनके  साथ

 अन्य  के  समान  व्यवहार  FAT  करना  चाहते  हैं
 ?

 श्राप  बरच्छा  व्यवहार  कर
 कौर

 इसके  उत्तर  में
 बेक

 कर्मचारी  ग्रसित  weer  काम  करेंगे
 ।
 उन्होंनें  कहा

 कि
 वे  इस  पर  ध्यान  देंगे

 ।

 सभा
 को

 ज्ञात  होना  चाहिये कि  ये  तीन  सन् था यें  एक  राज्य
 वेक  के  सम्बन्ध  में  है  जिसमें

 कुल  का  लगभग  चालीस  प्रतिशत  है  ।  मारा  उससे  सम्बन्ध  है  ।  भ्रमण  विनिमय  बैंक  हैं  ।  तीसरे  wer  बंक

 श्र  उनकी  सन् था यें  हैं  ।  इन  तीनों  को  एक  रूप  से  कार्य  करन  चाहिये  में  समझता हूं  कि  वे  परस्पर

 परामर्श  कर  रहे  हें  और  शीघ्र  ही  वे  ग्रीवा  व्यवहार  करेंगे  कौर  बैंक  कर्मचारी  उसकी  सराहना  करेंगे
 |

 इसके  साथ  ही  में  तक  कर्मचारियों  को  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  जैसा  मेने  प्रारम्भ  A  कहा

 उन्हें  भ्रमण  सब  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  की  तरह  झपने  कार्य  करने  के  पुराने  ढंग  और  तरीके  छोड़  देने

 चाहियें  ।  सरकार  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  है  कि  सब  के  साथ  न्याय  किया  जाय  ।  हमनें  समय-समय  पर

 संसद्  में  कहा  है  कि  कम  चोरियों  के  साथ  न्याय  किया  जाये
 |

 पहले  की  तरह  श्रनावद्यक  आन्दोलन  करने

 की  क्या  आवश्यकता  हम  सबको  मिल  कर  धन  उत्पादन  कर  में  बांटना  चाहिये  |  धन  के  वितरण

 का  तरीका  सड़कों  पर  प्रदर्शन  हड़तालें  प्रौढ़  तालाबंदी  कर  निश्चित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 इसे  तो  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  संसद  ही  तय  करेगी
 ।

 हमने  लोक-तन्त्र  का  तरीका  अपनाया  है
 ।

 आरम्भ

 में  ऐसा  प्रतीत  हो  सकता  है  कि  यह  तरीका  ज्यादा  अच्छा  नहीं  है  परन्तु  समाज  में  समय-समीम पर  होने

 वालें  झगड़ों  को  मिटाने  का  यही  एकमात्र  तरीका  है  ।  में  समझता  हूं  कि  हमें  पुरानी  चालें  और  पुराने

 तरीके  छोड़  देने  चाहियें
 ।

 हड़ताल  करने  के  अधिकार  के  स्थान  पर  हमें  काम  करने  का  श्रेणीवार होना

 चाहिये जो  हमें  संविधान  के  अनुसार  दिया गया  है  ?
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 नम्बियार  बया  हम  हड़ताल  करने  का  छोड दें  ?

 श्री
 खं डू भाई  देसाई  :  हमें  नारा  बदलना  चाहिये  निवासस्थान ों की  दशा  के  बारे  में  सहमत

 बहुत  से  शहरी क्षेत्रों  में  दशा  खराब  है  ।  उन  को  सुधारने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  पिछले

 तीन  सालों  में  सरकारी  सहायता  व  कण  योजना  से  लगभग  ७८०००  मकान  बनाये गये  हैं  ।  इनमें

 प्रधिकांश  राज्य  सरकारों  नें  बनाये हैं  ।  मालिकों  ने  इसका  लाभ  नहीं  उठाया  |  इन  के  बनाने  में  हमने

 लगभग  3०
 करोड़  रुपया  खर्च  किया  है  ।  खान  क्षेत्र  में  धिक  मकान  बनाने  की  ज्यादा  श्राव्य कता है  |

 मंत्रालय ने  a  तय  किया है  कि  मालिकों  पर  निर्भर  रहने  के  स्थान  पर  मंत्रालय  स्वयं  मकान

 बस्तियां  नहीं  |  बीस  तीस  मकानों के  समह  में  खान  के  पास  के  क्षेत्र  में  मकान  बनाये  जायें  ।  यें  खान  श्रमिकों

 को  दिये  जायें
 |  भूली  बस्ती  मुझे खेद  हमारे  उद्देश्यों  की  पूर्ति  नहीं  हुई  ।  वह  खान  क्षेत्र  से  दूर

 है  खान  श्रमिक  वहां  नहीं  गये  |  वें  ऐसे  स्थान  में  नहीं  जाना  चाहते  जो  खान  क्षेत्र  से

 तीन  चार  मील  दूर  हो  ।
 मकान  बनाने  की  योजना  हम  ने  बदल  दी  है  ।  पिछले  दिन  श्रावास  मंत्री  ने

 कहा  था  कि  मंत्रालय  क्या  विचार  कर  रहा  है
 ?

 क्या  मालिकों को  कानून मकान  बनाने  के  लिये  बाध्य

 नहीं  किया  जा  सकता
 ?

 झ्रावास  मंत्रालय  इस  की  जांच  कर  रहा  है  ।  हम  शीघ्र  ही  इसका  निर्णय  करेंगे  ।

 श्री  वेंकटरामन ने  बागान  की  राज  की  स्थिति  की  तुलना  सात  साल  पहलें  की  स्थिति  से  की  है  |

 नवयुग  एक  मास  पहल  म  ग्रासिम  क  बागान  स  गया  था  ।  मे  १६४८  म  भा  गया था  ।  मन  बागान

 श्रमिकों  की  झा धिक  झर  सामाजिक  दशाओं  में  बहुत  अन्तर  पाया  है  ।  उस  में  बहुत  सुधार  है
 |  अभी

 भी  बहुत
 कुछ

 किया  जाना  है  नियम  कौर  विनिमयन  पारित  कर  बागान  अधिनियम
 ge

 तरह  कार्यान्वित
 गया  है  ।  उससे  लोगों  को  स्वास्थ्य  दिक्षा  श्र  अन्य  सुविधायें  मिल  जायेंगी  ।  सरकार

 gre  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।  श्रीराम  सरकार  ने  वचन  दिया  है  कि  शभ्रधिनियम  अधीन  दिक्षा

 प्रौर  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  झावइयक  तंत्र  निकट  भविष्य  में  ही  काम

 करने  लगेंगे  ।  बागान  अधिनियम  की  कार्यान्वित  के  बारे  में  अधिक  शिकायतें  नहीं  रहीं

 बागान  मालिक  खद  बागान  अधिनियम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  बड़े  उत्सुक  मने  बागान

 श्रमिकों  और  मालिकों  के  दष्टिकोण में  बडा  फरक  पाया है

 मैं  मानता हैँ  कि  मद्रास  में  दशाएं  इतनी  अच्छी  नहीं  हैं  ।  उन्हें  सुधारने  का  जिम्मा  मद्रास

 सरकार  बेरहम  सब  |

 मैं  कुछ  बातों का  उत्तर  नहीं  सारे  कटौती  प्रस्तावों
 के  उत्तर

 पास
 हैं

 ।  उनकी

 अवहेलना इस कारण  नहीं  की  जायेगी  कि  उन  पर  चर्चा  नहीं हो  सकी  ।  प्रत्येक  सुझाव  को  कार्यान्वित

 करने के  लिये  विचार  किया  जायेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्ररताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  कौर  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  z

 कार्य  सूची  के  चतुर्थ  स्तम्भ में  दी  गई  राशियों से
 अनधिक  रानियां  दूसर  स्तम्भ  में

 दिये  गये  निम्नलिखित  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  ३१  मार्च  LEXY  को  समाप्त  होने  वाले

 वर्ष  में  भारों  का  भगतान  करने  के  लिये  आवश्यक  राशियों को  पूरा  करने  के
 लिये  राष्ट्रपति

 दी  जायें--मांग  संख्या  '७१,  ७२,  ७३,  ७४  कौर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 मूल  ग्रेजी
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 [  जो  मांगें  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वे  नीचे  दी  जाती  हैं  ]
 नइ  as

 माग
 शिक्षक

 सख्या
 जिनक  क

 रुपयों  में

 Wo  मंत्रालय  ae } we  ९,०००

 98  मुख्य  खान  निरीक्षक  22,320  090

 ७२  श्रम  मंत्रालय के  अधीन  विविध  विभाग  त़था  व्यय  YR,VE,oo0

 ७
 हे  PEW  ५,  c00 काम  दिलाई  दफ्तर  तथा  पुन  संस्थापन

 9४  ग्र सेनिक  प्रतिरक्षा  00°60

 १३६  श्रम  मंत्रालय का  पूंजी  व्यय  Xo,  €Q,ooa

 उपाध्यक्ष  महोदय :  सभा  गृह-कार्य  मंत्रालय  सा  ser  #  संख्या ५१  से

 ६२  १३१  पर  चर्चा  प्रारम्भ  करेगी  ।  इसके  लिये  ८  घंटे  नियत  किये  गये  हैं  ।  जो

 चुने हुए  कटौती  प्रस्ताव  उपस्थित  करना  चाहें  वे  उनकी  सिवाय  १५  मिनट  में  पटल पर  दे  दे
 ।

 लिये  समय  सीमा  ay  मिनट  होगी  ।  वर्गों  के  नेताओं  को  २०  मिनट  दिये  जायेंगे
 ।

 निम्नलिखित  मांगें

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वार

 प्रस्तुत  की  गई  :

 =

 ates

 झ्  मैं  )

 भ  गृह-कार्य  मंत्रालय  7,08 :  Wk, 000

 भ्र  20,28,  000

 भ्  दिल्ली  2X2, 8,000

 "uy  @  E23,  55,000

 AX  जनगणना  Pig  १,०००

 न  देशी  राजाओं  की  निजी  थैलियां  तथा  भत्ते  २,०  Q,o00

 49  अन्दमान  fasta कोबार  द्वीपसमूह  २,२१,  ४३,०००
 YG  RAK,  2G,000

 XR  R29, °F,000 मनीपुर

 ६०  त्रिपुरा  २०,०००

 श  राज्यों  से  सम्बन्ध  3c  o§,000

 ६  गह-काय  मंत्रालय  के  विविध  विभाग तथा  व्यय  WY  50,08,  000

 १३१
 गृह  कार्य  मंत्रालय  का

 पूंजी  व्यय  2,  Bl  ooo

 ee +aaemer  महोदय
 :

 क्या  माननीय  मंगी
 आरम्भ

 में  कुछ  कहना  चाहेंगे

 मंत्री  जी०  ato  मैं  प्रभी  नहीं  बोलेगा  ।

 कृष्णा स्वामी  (  )

 में  गह कार्य  मंत्रालय  का  ध्यान  प्रशासन  के  चार  बड़ें  दोषों
 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  ।  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  उन  विभिन्न  समस्या त्रों  फर  विचार  करेंगे की

 ae  ः  अंग्रेजी  में
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 [  डा०  कृष्णा स्वामी  ]

 प्रशासन
 में  कर्मचारियों  की  कमी  के  बारे  में  सरदार  पटेल  ने  कहा था  कि  कुछ  पदों पर  ऐसे

 लोग झरा  गये  हैं  जिन्हें  पर्याप्त  अनुभव  नहीं था  इसके  कारण  वे  अपने  अधीन  कर्मचारियों  का  पथ

 प्रदर्शन  नहीं  कर  सकते  थे  ।  इसलिये  एक  निश्चित  कार्य  करने  के  लिये  प्रौर  अ्रधिक  लोगों  की  आवश्यकता

 पड़ी |  उन्होंने  यह
 भी

 कहा
 कि

 इस  feat  में  सुधार  की  बड़ी  आवश्यकता है  ।  मेरा  विचार है  कि

 सरदार  पटेल  द्वारा  कही  गई  बातें  जब भी  लाग  होती  हमने  प्रशासनिक  कर्मचारियों  की

 समस्याओं
 पर

 ध्यान
 नहीं  दिया  है

 ।  पंचवर्षीय  योजनाओं
 को

 ध्यान
 में  रखते  हुए  हमें  इस  विषय

 में  नये  सिरे  से  ध्यान  देना  चाहियें  ।

 प्रतियोगी  erat  के  झपने
 गुण  हैं  परन्तु इसका  सम्बन्ध  सेवा  निवृत  कर्मचारियों से  है  ।

 उसी  झाधार पर  पदों  की  fee  होती  है  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  कुछ  अतिरिक्त  कर्मचारी  रखें  जोकि

 दिन  प्रतिदिन बढ़ने  वाले  प्रशासनिक  तंत्र  में  खपाये  जा  सकें  ।  लोगों की  शीघ्र  पदोन्नति  करना  अच्छा

 नहीं है  ।  इससे  कार्य  क्षमता  घटती  है  ।  जो  लोग  केवल  मंत्रियों  को  सलाह  देने  के  लिये  होने  चाहियें

 उन्हें  बहुत-सा  भ्रमण  कार्य भी  करना  पड़ता  है  इससे  दोनों काम  अच्छी  तरह  नहीं  हो  पाते  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  हमें
 विभिन्न  am  के  लोगों  में  से  a  विस्तृत  क्षेत्र  से  लोग  भर्ती  करने  केवल

 प्रतियोगी  परिचालनों
 से  हमें  भ्रच्छे  कर्मचारी

 नहीं  मिल
 सकते

 ।
 लोगों

 की  नियुक्ति  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  में  उनके  अनुभव  के  आधार पर  की  जानी  इस  विषय  में  हमें  सुयोजित  झ्राधार पर

 कार्य  करना  चाहिये  ।  भर्ती करने  के  लियें  लोक  ७,  आयोग की  विशेष  सम्मति  होनी  चाहिये  क्योंकि

 तद थें  चुनावों  से  वें  लोग  oid हैं  जिनकी  सिफारिश  इत्यादि  होती है  |  र्म  चार  प्रकार के  अर्थात्

 प्रबन्ध  सम्बन्धी  ate  प्रशासनिक  कर्मचारी  नियुक्त  करने  रील  भारतीय

 प्रशासनिक  में  एक  विशेष  लोगों  को  ही  नहीं  रखना  चाहिये  ।  राज्यों  aaa  को  भी

 इसमें  लिया  जाना  चाहिये  ।  वहां  के  लोगों  की  इस  सेवा  में  प्रतिनियुक्ति  की  जानी  चाहिये
 ।

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 यदि  छोटे  स्तर  की  सेवाओं से  लोगों को  उस  सेवा में  प्रतिनियुक्त  किया  जायगा  तो  उन्हें

 प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  इससे  लोगों की  प्रान्तीयता  जैसी  संकुचित  भावना  भी  दुर  होंगी
 ।

 छिड़े  वर्ग  के  लोगों  की  भर्ती  पर भी  ध्यान  दिया  जाना  इस  सम्बन्ध में  इन  लोगों

 को  वायु  सीमा  तथा  न्यूनतम  योग्यता
 के

 बारें
 में  रियायत दी  गई  इस

 वर्ग
 से

 लोग  प्रशासन  की

 कार्यक्षमता  बढ़ाने  में  प्रतीक  योगदान  दें  सकते  हैं  यदि  इन्हें  प्रशिक्षण  के  विद्वेष  अवसर  दिये  जायें
 ।

 आजकल  अस्थायी
 आधारित

 पर  पद  बनाये जा  रहे  हैं  ।  उसके  बारे  में  कोई.योजना नहीं  है  ।  बहुत

 से  विभागों में  ४०  प्रतिशत  राजपत्रित  झर  ५०  प्रतिशत  शभ्रराजपत्रित  पदाधिकारी  पिछलें  १२  वर्षों

 से  अस्थायी  आघार पर  कार्य कर  रहे  प्रतिदिन  नये  विभाग  खोलें जा  रहे  हैं झर  इनके  लिये
 भी

 अस्थायी  झाधार पर  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  की  जा  रही  है
 ।

 ये
 सब  विभाग  मुझें  आशा है

 स्थायी

 नहीं  होंगे  ।  कर्मचारियों की  नियुक्ति  स्थायी  आधार  पर  की  जानी  चाहिये  ।

 लोगों  की  जीवन  प्रत्याशा  बढ़  गई  है  ।  अ्रतएव  सेवा  निवृत्ति  की  वायु भी  बढ़ा  देनी  चाहिये

 ऐसा  करने  से  उनके  अधीन  कर्मचारियों  को  हानि  नहीं  पहुँचेगी
 क्योंकि  प्रशासनिक  झ्रावद्यकता

 बढ़ती  जा  रही  हैं  art  लोगों
 की

 सेवायें  तदर्थ  आधार
 पर

 बढ़ाई
 जा  रही  हैं

 और  योग्य  कर्मचारियों

 को  इसके  लियें  याचना  करनी  पड़ती  है  हमें ऐसे
 कर्मचारियों

 के  अनुभव  से
 लाभ  उठाना  चाहिये  ।

 इंगलिस्तान के  सम्राट  सेवा  आयोग की  भी  मैं
 सारांश

 में  चर्चा  करना  चाहूँगा  ।  उसमें  दिये

 गये  प्रशासनिक  पहलुओं  पर हमें  विचार  करना  चाहिये  ।  प्रबन्ध  सम्बन्धी
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 प्र  प्रशासनिक  सेवा  में  क्षैतिज  चलिष्णु ता  की  चर्चा  की  गई  है
 ।

 मैं
 सोचता

 हूँ  कि  प्राविधिक

 चारियों को  प्रशासनिक  सेवा  में  नहीं  लेना  चाहियें  क्योंकि  उसका  अरपना  क्षेत्र  योजना  आयोग  में

 वैज्ञानिकों को  लेकर  उन्हें  प्रशासक  बनाना  ठीक  नहीं है  ।  वे  प्रयोगशालाओं में  काम  करके  ही  समाज

 की  अधिक  भलाई  कर  सकते हैं  ।  हमें  प्रशासक  कम  भ्र वस् था  वाले  लोगों  में  से  चनना  चाहिये  ।  हमें

 समाज के  विभिन्न  क्षेत्रों  से  भी  दस-पन्द्रह  वर्ष  का  अनुभव  रखने  वाले  व्यतीत  भी  लेने  चाहियें  ak

 इसके  लिये  उन्हें  भ्रमित  वेतन  भी  देना  चाहिये  |

 यद्यपि  कर्मचारियों का  वेतन  वाणिज्य  दरों  पर  नहीं  दिया जा  सकता  किन्तु  फिर  भी  उनमें

 उचित  सम्बन्ध  होना  चाहियें  ।  प्रशासक  का  कार्य  सरल  नहीं  हे  ।  नीति  सम्बन्धी  विषयों  पर  सलाह

 देना  कठिन  कार्य  है  ।  सम्राट  भ्र सैनिक  सेवा  आयोग ने  जिसने  ६  महीने  पहले  इंगलिस्तान की  संसद

 में  अपना  प्रतिवेदन दिया  है  इसी  प्रकार  के  विचार  प्रकट  किये  हैं  ।

 सरदार पटेल  ने  राज्यों  को  मिलाकर  एक  बड़ा  कार्य  किया है  ।  श्राद्या हैं  कि  गृह-कार्य  मंत्री

 अब  प्रशासनिक  तंत्र  का  पुनर्निर्माण करेंगे  जिससे  कि  हम  झपना  नया  कार्य  भार  सम्भाल  सकें  ।

 श्री  फ्रेंक  erat  निर्देशित  भारतीय  )  मेरा  कटौती  प्रस्ताव संख्या  १  Rok  उन

 लोगों  के  लिये  विशेष  सं विहित  उपबन्ध  करने  की  शभ्रावश्यकता  के  बारे  में  हैं  जिनकी  संख्या  भाषा

 की  दृष्टि  से  राज्यों  में कम  हैं  ।  हमारे  सामने  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  शीघ्र  ही  झायेंगा  ।  इससे

 ऐसे  लोगों  की  संख्या  कौर बढ़  जायेगी  ।  प्रधान  मंत्री  प्रौढ़  गह-कार्य  मंत्री  नें  ऐसे  लोगों  की  गारंटी  देने

 की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया है  परन्तु  उन्हें  विधेयक में  निहित  नहीं  किया गया  है

 विधेयक में  दो  उपबन्ध  किये  गये  पहला  उपबन्ध  खंड  २१  क्षेत्रीय  परिषदें  बनाने

 को  बारे में  है  जो  ऐसे  अल्पसंख्यकों  के  बारें में  सिफ़ारिशें  देंगें  ।  खंड  LYo-w  के  अनुसार  राज्यों  की

 सरकारें  प्रयत्न  करेंगी कि  ऐसे  अल्पसंख्यकों  को  प्राथमिक  स्कूलों में  अपनी  मातु  भाषा  में  शिक्षा की

 सुविधा  दी  जाये
 ।

 मेरा  विचार  कि  भाषा  शौर  संस्कृत  सम्बन्धी  कुछ  विशिष्ट  परिमाण  रखे

 जाने  चाहियें  ।  अल्पसंख्यकों  का  इस  बारे  में  चिंतित  होना  स्वाभाविक  सिख  इस  बारें  में

 भाग्यशाली हैं  ।  उनके  भय  चिताओं  को  बहुत  कुछ  दूर  तक  हटा  दिया  गया  भाषा की  दृष्टि

 से  अल्पसंख्यकों  की  श्र  से  ठीक  सुझाव  नहीं  aa  हैं  क्योंकि  ऐसे  ग्रल्पसंख्यकों  की  संख्या  तो  राज्यों

 के  पुनर्गठन  के  बाद  ही  बढ़ेगी  ।  मेरी  जाति  अल्पसंख्यक  हैं  इसलियें  मैं
 झपने  अनुभव से  कहता  हूँ  कि  यदि

 स्पष्ट  रूप  से  संविहित  गारंटी  नहीं दी  गई  कौर  विशिष्ट  परिमाण  नहीं  दिये  गये  तो  उन्हें  खतरों

 उत्पन्न हो  जायगा  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  हमारा  राज्य  धर्म  निरपेक्ष  राज्य  है  संविधान

 में  इसके  लिये  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।  कंवल  शब्दों सें से  कुछ  नहीं  होता  धर्म  निरपेक्षता तो  हमें  धीरे-धीरे

 लानी  होगी ।  लोगों  में  मानसिक  ate  मनोवैज्ञानिक  परिवर्तन  करने  अभी  भी  भारतीय

 इतिहास  परम्परा  ate  विचारों  में  जातीयता  ate  भाषा-वादित  भरी  पड़ी  है  ।

 विधेयक  में  क्षेत्रीय  परिषद्  का  उपबन्ध  किया  गया  है  परन्तु  वे  केवल  परामशंदात्री  निकाय

 होंगे  ग्रतएब  प्रभावी  नहीं  होंगे  ।  वे  केवल  परामर्श  ही  दे  सकेंगे  जो  प्रभावी  तभी  हो  सकता  है  जब  इस

 विषय  में  कुछ  विधिक  उपबन्ध  किये  जायें
 ।

 अर्थात्  यह  उपबन्ध  किया  जाये
 कि  अल्पसंख्यकों  के  बारे  में

 क्षेत्रीय  परिषद्  में  बहुमत  से  स्वीकृत  विषय  सरकार को  मान्य  होगा  |  यदि  यह  उपबन्ध  कर  भी  दिया

 जाय  तो  इसकी  क्या  गारंटी  हैं  कि  इस  परिषद  में  उन  लोगों  का  बहुमत  हो  जो  बहुमत  भाषा-भाषी  लोगों

 का  प्रतिनिधित्व करते  जब  संविधान भी  ऐसे  भ्र वसर ों की  रक्षा  न  कर  सका  तब  ऐसे  निकायों की

 सिफारिशें  उस  कार्य  को  कैसे  मैं  झपने  प्रचुर
 शौर

 बड़े  दुख  के  साथ  यह  बात  कह  रहा  हूँ  कि

 एक
 राज्य  सरकार  ने  जो  कि  अंग्रेजी  भाषा  को

 मिटाने  के  लिये  तुली  थो  एक  रादेश  प्राग्ल मिमगाकजा  भारतीय  att

 faa  waist  में
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 [  श्री  फ़रक  मन्थनी

 अंग्रेजी  चकलों  को  समाप्त  करने  के  लिये  जारी  किया  ।  वह ह  बहुत  अवैध  कौर  न्याय  की  बात  है  ।
 बहुत से  समाचारपत्रों  ने  भी  यह  प्रचारित किया  कि  जो

 कुछ  किया  जा  रहा  हैं  वह  Ate aq  धनकौर  प्रगतिशील
 इससे

 हम
 बड़ी  कठिनाई  में  पड़

 गये
 ।  ऐसी  स्थिति  में  क्षेत्रीय  परिषदों ने  क्या  किया  ?

 क्या  वे  सरकार

 पौर  समाचारपत्रों के  मत  का  खंडन  करती  हैं  ।  मेरे  विचार  से  वे  उल्टा  उनका  साथ  देती  |

 भाग्यवश  हम  इस  विषय  को  न्यायालय में  ले  गये थे  क्योंकि  उससे  संविधान  ak  मलभत  अधिकारों

 का  उल्लंघन होता  था

 यदि  श्राप  अल्पसंख्यकों
 में  विश्वास  ददा  करना  चाहते  हैं  तो  इस  विषय  में  विधेयक  में  ही

 उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ताकि  उन  से  सम्बन्धित  मामलों  को  न्यायालय में  लें  जाया  जा  सके  ।

 उपर्युक्त  मामले  को  यदि  न्यायालय  में
 न

 ले  जाया  गया'होता तो  हमारी  भ्रंग्रेजी  भाषा  समाप्त हो  जाती  ।

 कांग्रेस  दल  न
 हमारे  समाज  के  साथ  बड़ा  उदारता पूर्ण  व्यवहार  किया

 है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद

 ३३३  में  विशेष  उपबन्ध  किये  गये  हैं  ।  इन  के  भ्रनुसार  भाग  क  राज्य  का  राज्यपाल  प्राय  भारतीय  समाज

 के  व्यक्ति  को
 उस  समाज  को  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिये  नाम  निर्देशित कर  सकता  है  क्योंकि  व्यक्ति

 उस  समाज  का  प्रतिनिधित्व  करने के  लिये  चना  जाता  हैं  इसलिये  ऐसे  समाज  के  संगठन  द्वारा

 नाम  निर्देशित  व्यक्ति  को  ही  ले  लिया  जाता  हैं  ।  बम्बई  सकल  के  मामलें  के  उत्पन्न  होने  से  पहलें  बम्बई

 सरकार भी  ऐसा  करती  थी  ।  परन्तु  उसके  बाद  उसने  इस  समाज  द्वारा  नाम  निर्देशित  व्यक्ति

 में  से  एक  को  भी  नहीं  लिया  ate  ऐसे  व्यक्तियों को  लिया  जो  बम्बई  राज्य में  दस  व्यक्तियों  का

 प्रतिनिधित्व  करने का  दावा  नहीं  करता  |  बंगाल  में  भी  यही  किस्सा  है  ।  एक  aha  भारतीय  को

 इसलिये  ले  लिया  गया  क्योंकि  वह  कांग्रेस  दल  का  सदस्य  बन  गया  था  ।  इसलिये  नहीं कि  वह  बांग्ल

 भारतीय  समाज  का  प्रतिनिधित्व  करता था  ।

 यह  देखने  के  लिये  कि  संविहित  गारंटियों  के  रहते  हुए  भी  क्या  किया जा  रहा  अनेक

 उदाहरण  मौजद  शिक्षा  सम्बन्धी  विकारों  के  मामलें  को  ही  लीजिये  ।  इन के  सम्बन्ध  मे ंभी  संविधान

 के  अ्रनच्छेद  ३३७  में  दिक्षा  संस्थापकों  को  अनुदान  देने  के  सम्बन्ध  में  बड़ी  ही  उदार  गारंटी  दी  गई

 परन्तु  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  कौर  मद्रास  राज्यो ंने  गर-कानूनी  ढंग
 से

 वैधानिक  कटौतियां  कर  ली  हैं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  से  मैं  अपनी  शिकायतों  को  दूर  कराने  का
 प्रयास

 करता  जारहा  परन्तु  उत्तर  शर  मद्रास  राज्यों  का  यह  वैधानिक  कार्य  जारी  में  जानता

 हूं  कायदा  कल को  मैं  न्यायालय  की  शरण  में  जाऊँ तो  क्या  होगा  ।  इन  अनियमितताओं को  दण्डित

 किया  जायगा  ।  परन्तु  क्या  श्राप  चाहते  हैं  कि  अल्पसंख्यक वर्ग  को  हर  बार  अपनी  बातों  की  सत्यता

 को  प्रमाणित  कराने के  लिये  भ्र दा लत में  जातें  रहना  श्र  समय  तथा  धन  व्यय  करते  रहना  पड़े  ?  इसी

 लये  मैं  चाहता हूं  कि  इन  उपबन्धों  को  संविहित  एवं  न्याय संभव
 दर्जा  दिया  जाये  |

 अ्रल्पसंख्यक  के  लिये  प्रारम्भिक-स्तर  तक  स्थानीय  संस्थानों  राज्य

 सरकारों  सुविधायें  प्रदान  कराने  वाला  उपबन्ध--संविधान  का  अनुच्छेद  ३५०

 एक  अच्छा  उपबन्ध  परन्तु  मुझे  भय  है  कि  वित्तीय  संसाधनों  के  wares
 कारण  संविधान

 के

 अनुच्छेद  ४५  के  समान  ही  यह  भी  व्यर्थ  ही  हो  जायेगा  |  परन्तु मैं  आग्रह  एवं  आदरपूर्वक  यह

 निवेदन  करना  चाहता हूँ  कि  यदि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक
 में

 झ्रत्पसंख्यक  भाषा-भाषी  समूहों  के

 लिये  कोई  गारंटी  दी  जानी हैं  तो  उसका  उचित  स्थान  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २६  ौर  ३०
 के

 साथ

 ही  हैं  ।  इस  से  प्रतीक  उचित  कोई
 कार्य

 हो  ही  क्या  सकता  हैकि  यातो  इन  अनुच्छेदों  जो
 अल्प

 संख्यक  से  विशिष्ट  रूप  से  सम्बन्धित  बढ़ा  दिया  जायें या  इनमें  ही  कुछ  बातें  और

 जोड़  दी
 जायें

 ।  उदाहरण  के  किसी  राज्य  सरकार  के  पास  भ्रल्पसंख्यकों को  उन  की

 मात भाषा के  माध्यम  से  शिक्षा  देने  के  लिये  वित्तीय  संसाधन  नहीं  हैं
 तो  वह  अल्पसंख्यक  समुदाय  स्वयं
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 अपने  लिये एक  शिक्षा-संस्था  की  स्थापना  कर  सकता  है  ।  भ्रनुल्छेद  ३०  के अन्तर्गत जैसा कि जैसा  कि
 उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  उसका  निवेदन  किया  गया  है  बम्बई  राज्य  के  प्रत्येक  अल्पसंख्यक समुदाय  को  यह

 अधिकार  प्राप्त  है  ।

 जब  अनुच्छेद  ३०  के  अन्तर्गत  यह  अधिकार  दिया  जा  चुका  तब  उसके  साथ  यह

 अधिकार  भी  होना  चाहिये  कि  यदि वह  अपनी  शिक्षा-संस्थायें चला  रहे  हों  तो  उनको उसी  के

 माध्यम  से  परीक्षायें लेने  से  कोई  नहीं  रोक  सकता है  |  मेरी  ara केवल  इतनी  ही  है  कि  क्योंकि

 इस  अधिकार  में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जा  सकता  इसलिये  यह  संभव  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  किसी

 अल्पसंख्यक  भाषा-भाषी  समुदाय  की  भाषा  विशेष  को
 ही  दबा  देने  का  प्रयास  करें  ।  वह  परीक्षा

 की  अनुमति  न  देकर  अथवा  वापस  इस  प्रकार  की शिक्षा  संस्थानों  की  जड़ों पर  कुठाराघात

 कर  सकती हैं  ।

 मेंने  जो  मांग  की  है  वह  कोई  ara  लिये  नहीं  की  मैं  इसकी  देश  के  प्रत्येक  अल्पसंख्यक

 भाषां-भाषी  स्थानीय  समुदाय  के  लिये  मांग  कर  रहा  हूं  ।  यदि  प्रा  में  तामिलों  की  कोई  दिक्षा

 संस्था  हो  तो  संविधान  के  अनुच्छेद  ३०  के  अनुसार  उनको  इन  संस्थाओं  को  चलाने  का  अधिकार  प्राप्त
 च  गत ब

 होगा ।  परन्तु यदि  ग्राम  सरकार  कहे कि  हम  आपको  तामील  के  माध्यम  से  परीक्षायें  नहीं देने

 तो  नया यह  उचित  नहीं  है  कि  तामिलों  को  अ्रपनी  दिक्षा  संस्थाओं  को  जहां  तामील  माध्यम

 सम्बद्ध  करने का  झ्र धि कार  दिया  जाये  ?

 अन्त  में  गृहकार्य  मंत्री  से  इस  बात पर
 विचार  करने  का  करूँगा  |  अ्रल्पसंख्यक

 भाषा-भाषी  समुदायों  की  कठिनाइयों  श्र  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिये  कोई  केन्द्रीय

 करण  होना  चाहिये  ।  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  केवल  केन्द्रीय  सरकार  ही  अल्पसंख्यकों

 के  मन  में  विश्वास  की  भावना  उत्पन्न  कर  पायी  है  क्योंकि  सभी  राज्यों  के  रूपों  कौर  नीतियों  में  साम्य

 नहीं  रहा  इसलिये  यदि  अल्पसंख्यक  भाषा-भाषी  समुदायों  में  विश्वास  उत्पन्न  करना  है  तो  एक

 केन्द्रीय  झ्र भि करण  जिसको  इन  समुदायों  द्वारा  विभिन्न  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  की  गई

 अपीलों को  सुनने  का  अधिकार  प्राप्त  स्थापना
 की

 जानी  चाहिये

 श्री  श्रच्युतन  :
 मुझे  अ्रपने  गृह-काय  मंत्री

 को  बधाई  देते  हुए  बड़ी  प्रसन्नता  होती

 emt  मुझे  तराशा  है  कि  उनके  सेवाओं  के  प्रशासन  में  कौर  देश भर  में  अनुसूचित

 जातियों  कौर  पिछड़े  हुए  समुदायों  की  स्थिति  में  सुधार
 करने

 की  दिशा  में  काफी  प्रगति  की  जा

 सकेगी  |

 सबसे  पहले  मैं  अखिल  भारतीय  सेवांग्रों  के  सम्बन्ध  में  कहूंगा
 ।  श्रेणी के  राज्यों के  निर्माण

 के  इन  राज्यों  के  कुछ  पदाधिकारियों  की  पद वुद्धि  करके  उन्हें  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  कौर

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  ले  लेने  की  एक  योजना  थी  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  कुछ  राज्यों  में  श्रमिक

 प्रतिशत  पदाधिकारियों  की  पद वृद्धि  की  गई  शौर  कुछ  राज्यों  में  कम  प्रतिशत  पदाधिकारियों  की

 पद वृद्धि  की  गई
 ।

 इसके  कारण  निराशा  प्रौर  भ्र संतोष  फैला  हुआ  है
 ।  गृह-कार्य मंत्री  को  इस  बात  की

 व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  इन  सब  सेवायों  में  किसी  एक  समान  नीति  का  ्  किया  जाये  ।

 तब  मैं  वेतन-क्रमों पर  ऐ
 केन्द्रीय

 वेतन
 आयोग

 के  प्रतिवेदन  कौर  गाडगिल  प्रतिवेदन

 कैमरों  के  बाद  हम  देखते  हैं  कि  खाई  wie  भी  चौड़ी  हो  गई  कुछ  राज्यों में  वेतन-क्रम  बहुत ही
 नत  ~  a.

 कम  साथ ही  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  केन्द्रीय  वेतन-क्रम  बहुत  अधिक  है  ।  इसका  परिणाम  क्या

 होगा  ?  यह  एक  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  प्रदान है
 करमें  लोक-सभा

 में  इसके  art  वर्षों
 से

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  श्री  अ्रच्युतन  |

 आन्दोलन  करता  ।  राज्य
 सरकारों

 के  कर्मचारियों में  इस  कारण  बहुत  maxis है  कि

 केन्द्रीय  सरकार
 के

 कर्मचारियों
 को  बहुत ही

 अधिक
 वेतन  दिया  जाता  यदि  थोड़ा  बहुत  wae

 हो  तो  बात  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार
 के

 वेतन
 तो  अनुपातिक  ढंग से  अधिक  हैं

 mit  इनके  बीच  खाई  बहुत  चौड़ी है  ।  यह  देश  के  लिये  ग्रीवा  नहीं  इसलिये  देश  भर  के

 लिये  कोई  एसी  एक  योजना  होनी  चाहिये  जिसके  द्वारा  देश  के  किसी  भी  भाग  में  केन्द्रीय  सेवा  शर

 राज्य  सेवा  के  वेतनों  में  अधिक  न  रह  सके  |

 जहां  तक  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  नियुक्ति  के  लिये  चुनाव  करने  का

 में  इस  बात  को
 मानता

 हूं  कि  हमारे  नवयुवक  योग्य  उनकी  अपनी  ग्राकांक्षायें  परन्तु

 मैं  यह  नहीं  जानता  कि  उनका  प्रारम्भिक  वेतन  राज  की  ऊंची  दर  पर  नियत  करना  ate

 तम  वेतन  ooo  रुपये  निर्धारित  करना  कहां  तक  उचित
 उनकी  भावनायें चाहे  जो  भी

 हमारे  प्रधान  मंत्री  के  कथनानुसार  सरकारी  कर्मचारियों को  अपने  श्राप  को  सब  से  नीचा  समझता  चाहिये  |

 यदि  कोई  पदाधिकारी  अपने  शाराइको  बहुत  ऊचा  समझने  लगे तब  तो  दस  या  पन्द्रह  वर्ष  बाद  यह

 स्थिति  करा  जायेंगी  कि  वह  किसी  को  भी  acd  से  ऊपर  नहीं  हम  को  देश  में  ऐसे

 पदाधिकारी  नहीं  चाहियें  ।  इसलिये  हम  को  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  तथाकथित

 पदाधिकारियों को  आरम्भ  में  ही  मोटी-मोटी  तनख्वाहें  न  दी  जायें  ।  इसलिये इस  सम्बन्ध  में  एक  उचित

 योजना  बनाई  जानी  चाहिये  ।

 ओपन  राज्य  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना है  कि  यद्यपि  ्नावनकोर-कोचीन

 का  एकीकरण  हुए  ४  या  ६  वर्ष  से  भी
 अधिक

 समय  व्यतीत  हो  चुका  परन्तु  फिर
 भी  वहां  की

 सेवाओं  को  पूरी  तरह  से  एकीकृत  नहीं  किया  गया  है
 |

 कुछ  विभागों  का  एकीकरण  किया  गया  परन्तु

 वहां wa  भी  भ्र संतोष  श्र  निराशा  तथा  निरुत्साह  व्याप्त  इस  समय  कुछ  जोरदार

 कार्यवाही करने  की  आवश्यकता  क्योंकि  केरल  राज्य  का  निर्माण  किया  जाने  वाला  we  उसमें

 मलाबार  का  एक  भाग  मिल  जायेगा  पौर  यह  समस्या  दुबारा  सामने  करायेगी  ।  सरकार  को

 सें इस  बात  की  व्यवस्था  करने के  लिये  तैयार  रहना  होगा  जिससे  कि  नयें  राज्यों  के  निर्माण  के  बाद

 एकीकृत  सेवाओं  में  कानाफूसी  site  निराशा  के  लिये  कहीं  कोई
 स्थान  न

 रह
 सके

 ।

 केन्द्रीय  सेवाओं  में  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध में  हम  देखत ेहैं  कि  नियुवितयां  संघ  लोक
 सेवा  अयोग

 द्वारा की  जाती हैं  और  अस्थायी  पदों के  लिये  सम्बन्धित  सचिवों  wear
 विभागों  द्वारा  नियुक्तियां

 कर  ली  जाती  हैं  यह  बात  बुरी है  |  त्रावणकोर-कोचीन  जैसे  छोटे
 राज्य

 में  तो
 चपरासी  तक  सेवा-झागों

 द्वारा  नियुक्त  किये  जाते  थे
 क्योंकि  लोगों

 को
 पक्षपात  असह्य था

 |

 हम  देखते  हैं  कि  दिल्ली
 में

 च  कार्यालय  स्थित हैं  ।  देश  में  इस  तरह  की  एक  धारणा

 फैली  हुई  है  कि  यहां  किसी
 क्षेत्र  अथवा  प्रदेश  में  पक्षपातपूर्ण  वातावरण  है  शौर  इसको  सहन  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  ।  a  सभी  स्थानों  के
 लोगों

 को  यह  अनुभव  करना

 चाहिये  कि  यह  उनका  अपना देश  है  और  उनको  उसकी  सेवा  करनी  चाहिये
 ।

 केन्द्रीय सरकार  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  ि क म अनक  पदाधिकारियों
 की

 झ्रावश्यकता

 हमें  अपनी  झावइ्यकताशं  की  एक  योजना  बना  लेनी  चाहिये  |  केवल  इतना  ही  नहीं  ।  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  को  राज्यों  का  दौरा  करना  चाहिये
 |

 भरती  काफ़ी  पहले कर  ली  जानी  चाहिये  जिससे

 कि  जब  भी  सरकार  को  आवश्यकता  उनके  पास
 पत्र भेज  दिये  जायें  और  एक  चौकीदार  भी

 आयोग की  दृष्टि *से  बचकर
 म  जा  सके  ।  यह  बड़ा  ही  महत्वपूर्ण  मामला  हैं

 ।
 देश  के  कार्य  में  एकरूपता

 लाने के  लिये  यह  कार्य  किया  जाना  चाहिये  ।
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 जहां  तक  पिछड़ी  हुई  जातियों  का  सम्बन्ध  प्रतिवेदन  क प्रस्तुत  किये  जाने  के
 बाद

 से  एक  वर्ष

 व्यतीत  हो  चुका  है  |  उनको  प्रतिवेदन  से  बड़ी-बड़ी  श्राशायें  वह  सरकार  ढारा  जाने

 वाली  कार्यवाही की  प्रतीक्षा  कर  रहे  उनको  दिक्षा  सम्बन्धी  सुविधायें  वित्तीय
 सहायता

 दी  जानी  चाहिये ।  जातिवाद  का  भ्र भि शाप  समाप्त
 किया  जाना  चाहिये |  मुझे  झ्ाद्या हैं कि कि  इस  सत्र

 क

 समाप्त  होने  से  पूर्व  ही  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशें  कौर उन  पर  प्रस्थापित  कार्यवाही  की  सूचना

 सदस्यों  को  दें  दी  जायेगी |

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  भ्रत्यधिक  जनसंख्या  wit  बेकारी  की  समस्या  उस  राज्य

 की  राजनीति पर  भी  इसका  बहुत  प्रभाव  है  ।  में  जानता हूं  कि  हमारे  गृह-कार्यों मंत्री  को  शीघ्र  ही

 इस  समस्या की  जांच  करानी  पड़ेगी  अन्यथा  उसको हल  करना  असम्भव  हो  जायेगा  ।  उपनिवेशीकरण

 की  योजनायें  बनाई  जानी  चाहियें ।  वहां  की  जनता  कहीं  भी  जाने  कौर  कठोर  से  कठोर  श्रम  करने

 के  लिये  भी  तैयार  है  |

 यदि  उचित  ढंग  से  कार्य  किया  जाये  तो  इस  समस्या  को  सुलझाया  जा  सकता  वहां  पूंजी

 को  झ्राकृष्ट  किया  जाना  चाहिये  ।  भ्रापको  छोटे  पैमाने  के  कुटीरोद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  |

 मुझे  हैं  कि  हमारे  गह-मंत्री  कौर  उनके  सहकारी  श्री  दातार  के  योग्य  नेतत्व  में  इन

 बातों को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  अर  को  हल  करने  का  प्रयास  किया  जायेंगी  ।

 श्रीमती  खोंगमेन  जिले--रक्षित-अ्नुसूचित  aries  जातियां  )  :  गह-कार्यो  मंत्रालय

 द्वारा  प्रकाशित  किया  गया  प्रतिवेदन  काफ़ी  व्यापक  प्रकार  का  इसमें  उस  मंत्रालय द्वारा  किये

 गये  कार्यों  के  सभी  पतलूनों को  प्रस्तुत  किया गया  हूं  ।  परन्तु जब  में  देश के  अ्रपने  भाग  में  प्राप्त

 की  गई  वास्तविक  सफलताओं  की  are  देखती हूं  तो  मुझ  दुर्भाग्यवश  उन्हीं  बातों  को  पुनः
 दोहराना

 है  जो  मैंने  पिछले  वर्ष कही  थीं  ।

 क
 _

 चाहे  वह  sufi  विकास  के
 क्षेत्र  में  हो  meat  सामाजिक-सेवाओ्ों  के  क्षेत्र  भारत

 मेरे  भाग  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  उचित  भाग  नहीं  मिला हैं  |

 आर्थिक  विकास  के  क्षेत्र  में  माल  की  निकासी  कौर  विक्रय  के  जरिये  की  पहाडियों

 और  उत्तर-पूर्वी  सीमा  अभिकरण में  एक  समान  हैं  ।  पुरानी  परिस्थितियां ही  कायम  हैं  ।  जंगलों

 में  अन्य  फल  सपारी श्रौर  पान  के  पत्ते  सड़ते  बाहर ले  जातें  समय  वह  रास्ते  में

 ही  सड़  जाते  हैं  ।  उनके  लिये  उचित  मूल्य  भी  नहीं  मिलता  हे  ।

 कम  की  खेती  करने  की  पुरानी  प्रथा  wa  भी  जारी  पहाड़ी  जनता  को  सीढ़ीदार  खेत

 बनाकर  खेती  करने  का  ढंग  सिखाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  है  ।

 महोदय  :  साढ़े-पांच  बज  गये  हैं
 ।  माननीय  सदस्या कल  अपना  भाषण  जारी  रख

 सकट

 99  १९४६ सच  [-  , |  साढ़े  दस  बजे  तक  के  लिये इसके  पश्चात  लोक-सभा  बधवार

 स्थगित  हुई  ।

 मूल  रंगरेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  १०  ZENG |

 पीठ

 अनुदानों  की  मांगें

 श्रम  मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  आरम्भ
 होकर  समाप्

 हुई  ।  मांगों  की  पूरी  राशि  स्वीकृत  हुई  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  झारम्भ
 चर्चा

 समाप्त नहीं  हुई  ।

 ११  REUG  के  लिये

 ह-कार्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  न्नदार ज  की  मांगों  पर  चर्चा  ।
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